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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 श्रध्यक्ष  azar  :  प्रश्न  संख्या  41  जाठ  |  az  नपस्थित  हैं  ।

 बिदेश  dat  श्री  श्रटल  बिहारी  :  मैं  इस  प्रश्न  उत्तर  देने  के  लिए  कर्नाटक  से

 ह

 श्री  Glovito  मावलंकर  यह  एक  सहत्वपुर्ण प्रशन  है  ।  कया  मैं  उनकी  म्रोर  से  कुछ  फ्छ  सकता

 \  HEMLT  महोदय  :  यह  महत्वपूर्ण  प्रघन  है  ।  किन्तु  फिर  भी  मैं  किसी  wer  को  इसके  बारे  में  पुछने

 की  इजाजत  नहीं  दे  सकना  ग्रंगला  ae ।

 पश्चिम  जर्मनी  की  में  भारत  को  श्रपमानजनक  रूप  में  दिखाया  जाना

 42.  डा०  AT  मनोहर  जोशो  :  व्या  fata wat at  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिमी  जर्मनी  की  पत्निकाग्ों  में  प्रकाशित  उन  विज्ञापनों  की  झोर

 दिलाया गया  जिनमें  तीसरे  विश्व  के  देशों  के  लिए  सहायता  की  मांग  की  गई  है  श्रौर  जिनमें  भारत

 को  श्रपंमानजनक  रूप  में  दिखाया  गया है  ait

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 fata  मंत्री  श्रटल  बिहारी  दाजपेयी  )  जी  att

 सरकार  AZ  मानती है  कि  इस  विज्ञापन  में  भारत  को  प्रदर्शित  करना  झ्रापत्ति  की  बात  हो
 सकती  मले  ही  इस  अभियान  का  ~ Je9q  जमन  संघीय  गणराज्य  में  विश्वਂ  देशों को  सहायता

 में  वृद्धि  करने  की  श्रावश्यकता के  प्रति  जागरूकता ही  बढ़ाना  हो  बोन  स्थित  भारतीय  ने
 जमन  संघीय  गणराज्य  के  प्राधिक्रारियों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  था  यह  समझा  जाता  है

 कि  ये  विज्ञापन  या  तो  बन्द  किए  जाएंगे  या  उनमें  पर्याप्त  संशोधन  किया  जाएगा ।

 + उअद्यनन  जानकारी  के  अनुसार  जो  कि  मुझे  प्राप्त हु  a  पश्चिमी  जमनी  सरकार  ने  इस  बात

 को  ध्यान  में  रख  लिया  है  ग्र  इन  लर  के  विज्ञापनों  को  बन्द  कर  दिया
 3 डा०  मुरलों मनोहर  वेसे  मंत्री  जी  ने  जानकारी  दे  दी  ्य  एक  बात  कहना

 चाहूंगा  कि  यह  विज्ञापन  हमारे  लिए  श्रच्छा  नहीं  दिनांक  13  1978  के  के

 पृष्ठ  22  पर  जमनी  भाषा  में  विज्ञापन  प्रकाशित  हया  उसका  झ्रनवाद  इस  -  प्रकार  है ।  भारतीय



 Oral  Answers  to
 questions

 February  23,  1978

 खाद्य
 को

 के  बारे  में  शिकायत  कयों  करते  हैं  जबकि  उनकी  सड़कों  पर  गाय  है
 और  ऐक

 गाय  तथा  एक  iy We  नग्न  भारतीय  का  चित्र  विज्ञापन  के  रूप  में  निकाला  गया  है  ताकि  भारत  को  सहायता
 मिल

 सके
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  भविष्य  में  किसी  wer  सरकार  को  इस  तरह  का  विज्ञापन

 छापने  at  श्रनुमति  दी  जाएगी  ।  मैं  इस  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  हूं  कि  जर्मनी  की  सरकार  एसा

 विज्ञापन  न  छापने  का  निणय  ले  लिया  यह  विज्ञापन भीਂ  वापस  लेना  चाहिए ।  मेरा  विदेश

 मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वह  हमारे  दूतावासों  को  च्झ  जारी  करें  ताकि  कोई  विकसित  या  धनी  देश

 इस  तरह  के  विज्ञापन  न  छापें  atc  किसी  भीਂ  देश  को  विकासशील  देश  का  अपमान  नहीं  करने  देना

 चाहिए
 ।

 उन्होंने  समूचे  तीसरे  विश्व  का  श्रपमान  किया  है  ।  वे  विज्ञापन  में  पूछते  हैं  :  क्या  हमें  अफ्रीकी

 देशों  को  सहायता  देती  चाहिए  क्योंकि  उनकी  qtr  गहने  पहने  होती  वे  कह  रहे  हैं  कि  उन्ह

 सहायता  देनी  चाहिए  ताकि  वे  में  लड़ें  ।”  शर  फिर  वे  यह  भी  कहते  हैं  हमें  उन्ह

 सहायता  देनी  हमें  श्रपनी  विदेशी  सहायता  बढ़ानी  चाहिए  क्योंकि  वे  गरीब  लोग  मंत्री  जी

 से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  तरह  की  बातों  की  पुनरावत्ति  न  विश्व  में  किसी  भी  राष्ट्र  को

 दूसरे  राष्ट्र  का  अपमान  करने  का  arfirare  नहीं  है  ।

 $
 ्रध्यक्ष  Welter  :  यह  एक सुझाव है  ।

 att  श्रटल  बिहारी  बाजपेयी :  मेरा  ख्याल  है  कि  aa  किसी  तरह  का  उत्तर  देने  की  श्रावश्यकता

 नहीं  माननीय  सदस्य  द्वारा  uw area  भावनाग्रों  से  मैं  सहमत  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  कोई  प्रन्यं  सम्पुरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  है

 डा०  मुरलों  मनोहर  :  इस  श्राश्वासन के  बाद  ।

 Sto
 पी०जी०  मावलंकर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  उत्तर  की  सराहना  करता  ह्  उन्होंने  उपलब्ध

 अचतन  जानकारी  दी  क्या  मैं  उन्हें  पूछ  सकता  हूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि  उन्होंने

 पश्चिमी  जमंनी  में  हमारे  दूतावास  को  इस  मामले  की  के  लिए  कहा  केवल  पश्चिम  जमनी

 हीं  नहीं  अपितु  समूचे  विश्व  में  हमारे  दूतावासों  को  पर्याप्त  कदम  उठाने  के  लिए  कहा कहा  है  ताकि  भारत

 श्र  विकासशील देशों  के  प्रचार की  ग्रावश्यकता  पूरी  हो  सके  ।  विदेश  प्रचार  डिवीज़न  में  बहुत  सुधार  करने  की

 आवश्यकता  साथ  ही  भारत  को  समचे  विश्व  में  सम्मानजनक  दर्जा  दिलाने  की  mrasrnat wt & भी  है

 इसीलिए  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  इस  बारे  प्रभावशाली  कदम  उठा  रहे  हैं
 ?

 श्री  श्रटल  बिहारी  दन  बातों  का  मुख्य  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है
 ।

 श्रो ०  पी  om  ०  मावलंकर  इन  बातों  का  मख्य  प्रश्न  से  सम्बन्ध  है  ।

 at  meat  बिहारी  चाजपेयी  :  विदेश  प्रचार  डिवीजन में  सुधार  किया  जा  किन्तु  ऐसै

 मामलों  में  प्रचार  अन्य  देशों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  श्रौर  उन्हें  सलाह  दी  जा  रही

 झ्ों ०  dtoxfto  मावलंकर  :  श्राप  स्वंय  प्रचार  करके  इस  तरह  के  प्रचार  का  कसे  सामना  करते

 श्री  श्रटल  बिहारो  वाजपेयी  ऐसा  नहीं  हो  सकता ।  हमारे  संसाधन  सीमित  हैं  ।  किन्तु  हम

 बिदेशी  सरकारों  को  ae  रहे  हैं  कि  वे  ya  तरह  प्रचार  करें  जिससे  कि  हमारी  भावनाओं  ठेस
 न  पहुंचे  और

 उन  देशों  में  जनमत
 को

 भली  भांति  अवगत  करा  दिया  है  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi :  Mr,  Speaker,  the  reply  just  now  given  by  the  Hon.  Minister

 is  not  satisfactory,  He  has  visited  foreign  countries.  The i image  of  India in  foreign  Coun-

 tries  is  so  bad  that  they  think  Indians  are  starving  and  are  nude.  Films  are  being  scree  र्थ
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 4  1899  प्रश्नों के  भोखिक  उत्तर
 ि

 about  the  Indians  and  wrong  propaganda is  being  dope,  Our  Embassies  do  not  protest

 against
 such  actions.

 हैं  want  to  know  whether  the  Minister  of  External  Affairs  has  instructed  our  Embassies
 in  foreign  Countries  that  they  should  present  right  image  of  India  and  some  action  should
 be  taken  to  stop  wrong  propaganda  of  India  in  foreign  countries  so  that  our  image  may
 improve  abroad  ?

 Shrj  Atal  Bihari  Vajpayee :  Now  there is  mot  such i image
 of  India  in  foreign  countries

 that  India  is  facing  starvation.  The  world  knows  that  we  have  adequate  stock  of  food-

 grains,  and  we  are  in  a  position  to  export  to  the  needy  countries  after  meeting  our  internal
 demand

 This But  it.  is  a  fact  that  the  newspapers  publish  such  news  which  are  not  factual
 Is  not  being  done  only  by  the  foreign  newspapers  but  our  own  newspapers  also  are  doing
 the  same  thing.  When  I  used  to  work  in  newspaper  I  also  did  this  very  same  thing

 Mr.  Speaker,  if  the  dog  bites  a  man  it  is  not  a  news  but  if  a  man  bites  a  dog  then  it

 becomes  an  interesting  news.  But  we  have  asked  our  Embassies  that  they  should  make
 their  publicity  machinery  more  competent  and  effective  1  hope  the  results  will  come  soon
 before  us

 Shri  Hukam  Deo  Narain  :  The  wrong  propaganda  being  done  in  foreign  countries

 against  India  should  be  stopped.  But  if  the  real  image  of  rural  India  is  shown  abroad

 where  ‘people  are  economically  poor  and  are  being  exploited,  then  it  will  be  a  shameful

 matter.for  us  Foreign  loan  has  been  asked  for  in  the  name  of  development  but  there  has

 been  no  development

 WMA  महोदय  :  श्राप  मल  प्रश्न  A  प्रसंगत  बातें  कर  हैं  ।

 Shri  Hukam  Deo  Narain  Yadav  (CFD)  :  What  is  wrong  if  the  foreigners  says  that

 there  was'no  development  in  India  and  foreign  aid  was  not  properly  utilised  ?

 झंध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रासंगिक नहीं  है  ।

 बेरोजगारों  को  संख्या  तथा  बेरोजगारों  का

 *44.
 श्री  विजय  कुमार  क्या  संसदीय  कार्य  तभा  श्रम  मंत्रीं  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 वर्ष  1975,  1976,  1977  शौर  1978  में  पहली  को  सभी  रोज़गार  दफ्तरों

 में  लोगों  के  नाम  पंजीकृत  थे  श्रौर  पंजीकृत  में  से  कितने  लोग  बेरोजगार  थे

 '
 सरकार  के  उन  सभी  बेसेजगार  लोगों

 की
 कितनी  है  नाम

 रोज़गार  दफ्तरों  में  भी  नहीं  faa  हुए  हैं  ate  रोजगार  दफ्तरों  में  इनके  नाम
 न

 लिखें  जाने
 के

 क्या

 कारण  शर

 यदि  रोजगार  दफ्तरों  में  पंजीकृत  सभी  लोगों  को  न्यूनतम  निर्वाह  मासिक  बेरोज़गारी

 भत्ता  दिया  जाए  तो  कितना  व्यय  होने  का  अनमान  है
 ?
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 धम  श्रौर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  कृपाल  fag)  :

 1974  1975,  1976
 झ्र

 1977  वर्ष  के
 31  दिसम्बर  को  रोज़गार  कार्यालयों  के  वाल

 रजिस्टर  व्यक्तियों  की  संख्या  84.  33,  93.  26,  97.  84  श्र  109.24  लाख  थी ।

 कृतों  में  बेरोज़गार  व्यक्तियों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं

 1972-73  वष  के  दौरान  श्रायोजित  किए  गए  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  27.0  राऊंड

 के  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीयन  न  कराने  वाले  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  लगभग
 >  इसलिए  सभी  बेरोज़गार  व्यक्तियों  द्वारा 5  att  पंजीयन  क्योंकि  स्वेच्छा  पर  निर्भर  @)

 रोज़गार  कार्यालय  में  पंजीयन  करवाना  झ्रावश्यक  नहीं  है  ।

 वर्तमान  श्रयंव्यवस्था  की  स्थिति  देखते  हुए  सभी  बेरोज़गार  व्यक्तियों  को  wet

 की  श्रदायगी  करना  व्यावहारिक  नहीं  जान  पड़ता  अगर
 रोज़गार

 कार्यालयों  में  पंजीकृत  सभी

 व्यक्तियों  को  न्यूनतम  निर्वाह  मासिक  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाता  तो  खर्चे  होने  वाले  का

 a
 ग्रनुमान  केवल  काल्पनिक  होगा  ।

 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra :  The  Hon.  Minister  has  stated  that  109.24  lakh  persons
 were  on  the  live  register  of  employment  exchanges  and  it  is  also  correct  that  65:pefcent

 There  are  three  to,  four people  do  not  register  their  names  in  the  employment  exchanges.
 crore  of  unemployed  persons  in  the  country.  The  Janta  Party  has  promised  to  remove
 unemployment  within  ten  years.  Presently  four  crore  persons  are  unemployed in  the  country
 and  there  is  addition  of  about  50  lakh  unemployed  persons  every  year.  What  measures  are

 being  taken  to  deal  with  this.  explosive  situation.

 Dr.  Ram  Kirpal  Sinha  :  The  Government  consider  that  unemployment  is  a  Serious

 problem  and  that  is  why  a  time  bound  programme  of  ten  years  has  been  evolved  to  deal
 with  this  problem  This  problem  will  be  tackled  in  many  ways  We  want  to  pay  more

 attention  on  agriculture  for  which  allocations  are  being  increased.  We  hope  to  solve:  this

 problem  through  agriculture,  irrigation,  village  roads,  agriculture  based
 industries,

 cottage

 industries,  etc.  etc.

 Shri  Vijay  Kumar  Malhotra  According  to  Government  figures  there  is  annual  addition

 of  some  50  Jakh  unemployed  persons  One  crore  additional  jobs  are  needed  to  be  created

 every  year  What  steps  are  being  taken  to  create  one  crore  additional  jobs  every  year  In

 The  Hon.  Minister case  Government  want  to  banish  unemployment  within  ten  years.
 says  that  the  Government  is  not  in  a  position  to  pay  any  unemployment  allowance,  but

 the  Janta  Party  has  promised  that  it  will  bring  the  income  ratio  upto  1  ह  10  within  ten  years
 Income  of  the  unemployed  person  is  zero  at  present  What  steps  are  being  taken  by  the

 Government  in  this  direction  ?  There  is  a  provision  of  right  to  work  in  our  constitution
 and  have  also  pledged  the  same  in  the  manifesto.  What  steps  are  proposed  to  be

 taken  by
 the  Government in  this  direction  ?

 Dr.  Ram  Kirpal  Sinha :  As  stated  earlier,  the  Government  is  preparing  the  draft  of  the

 6th  Five  year  plan:  We  do  not  want  to  take  any  ad-hoc  decision  in  this  connéctioa.  We

 do  not  believe  in  slogans  and  say  that  we  will  provide  employment  to  that  much  number
 of  persons  within  a  year.  The  scheme  of  the  to  create  maximum  oppul-
 tunities  of  employment  and  for  that  purpose  8  sectors  have  been  fixed,  These  are

 sugar,  rice  and  oil  milling,  wood  products,  building  material  and  metal
 we  are  trying  our  best  to  solve  this  problem.

 श्री  के०  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  fa  ‘patina
 तथा  अ्रधिक्षित  वर्गों  में  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  झौर  इन  वर्गों  को

 दिलाने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 1977  तक  वर्तमान  रजिस्टर  में  शिक्षित  बेरोज़गारों  की  संख्या Blo  राम  कृपाल  fae  :

 53,90,592  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  प अप  क्या  कदम  उठाना  चाहते

 डा०  राम  कृपाल सिह  जसा  कि  मैं  पहने  ही  क  कि  जन्  a |  |  ट  पैमाने  के  उद्योगों

 तथा  कुटीर  उद्योगों  ale  छोटे-छोटे  उद्योगों  में  रोज़गार  के  अधिक  ग्रवसर  पैदा  करेंगे  तो  इससे  बेरोजगारी

 की  समस्या  हल  हो  जाएगी  ।  जैसा  कि  मैंने  शरू  में  कहा  कि  हम  किसी  तदर्थ  नारे  में  नहीं

 करते  जैसे  कि  ara  लाख  रोज़गार  के  ।

 Shri  Phirangi  Prasad:  About  one  year  is  being  completed  since  when  Janata  Purty
 came  in  power.  During  this  period  how  many  employees  have  retired  and

 how  many
 person  recruited  in  their  place ?

 >
 wea  सहोदय  यह  प्रश्न  सम्बंधित  प्रशन  स  असगत

 हितेन्द्र  देसाई  :  दिए  गए  उत्तरों  से  ऐसा  लगता  है  ce  जबर  से  जनता  पाटा  में  ar

 तब  से  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  बढ़कर  20  लाख  हो  गई  है  कया  सरकार  उन्हें  काम  दिलाने

 की  गारंटी देगी  ?

 डा०  राम  कृपाल fag:  जहां  तक  काम  दिलाने की  गारंटी का  सम्बन्ध  जब  रोज़गार के

 तने  शभ्रवसर  पदा  नहीं  हो  सकते  ह  तो  फिर  इस  तरह  की  गारंटी  नहीं  दी  जा  सकती  t

 Shri  Chabiran  Argal  :  The  names  of  the  educated  unemployed  persons  are  entered  in

 the  live  register,  but  there  are  lakhs  of  unemployed  people  who  are  uneducated,  their  names
 are  not  in  the  register  of  employment  Exchange  want  to  know  whether  the  Government
 would  formulate  any  scheme  to  give  unemployment  allowance  to  the  educated  :-unem-

 ployed  as  they  had  declared  in  their  election  manifesto  or  whether  they  have  given  -unem-

 ployment  allowance  to  some  persons  or  there  is  any  such  scheme  ?

 Dr.  Ram  Kripal  Sinha  Every  body  can  get  his  name  entered  in  the  register  of  Employ-
 ment  Exchange  Uneducated  persons  can  also  get  their  names  entered  in  Employment

 Exchange.  So  far  as  the  second  question  of  the  hon.  member  is  concerned,  I  have  already

 replied  to  that  question

 Shri  Nathu  Singh  Mr.  Speaker,  every  year  about  50  lakhs  students  come  out  from
 Universities  Such  a  big  number  is  added  in  the  army  of  educated  unemployed  Che
 Janata  Government  had  promised  at  the  time  of  election  that  they  will  solve  the  problem  of

 unemployment  within  10  years.  One  year  is  already  over.  Some  persons  will  cross  the

 age  limit  by  that  time.  I  want  to  know  whether  Government  propose  to  extend
 the  age

 limit  of  such  persons  ?

 Dr.  Ram  Kripal  Sinha ;  The  hon.  member  can  understand  himself  as  to  how  far  it  will
 be  possible  to  absorb  all  the  educated  unemployed  in  Government  services.  The  age  limit
 is  only  for  Government  services,  but in  Private  sector  there  are  some  jobs  for  which  there  is

 no  age
 limit.

 Shri  Vinayak  Prasad  Yadav :  The  offices  of  Employment  Exchange  are  only in-cities

 and  the  people  of  rural  areas  can  not  get  their  names  entered  there.  want  to
 know

 the

 num  sr  of  educated,  uneducated  people  whose  names  are  in  the  live  register.
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 Dr.  Ram  Kripal  Sinha  :  It  is  fact  that  there  are  no  employment  exchanges  in  rural  areas

 but  in  District  Centres  there  are  employment  exchanges  and  transport  facilities  are  available

 to  reach  at  such  centres.  The  people  from  rural  areas  come  in  cities  and  get  their  names

 registered  in  employment*exchanges.  According  to  the  figures  available  at  present  the

 number  of  matriculates  and  above  unemployed  is  53  lakhs  and  30  thousand.  Remain-

 ing  persons  are  under  matric  and  some  of  them  are  totally  uneducated.

 खेतिहर  मजदूरों  के  बारे  में  राष्ट्रीय  त्रिपक्षीय  सम्मेलन

 *  46.  श्री  एस०  जी०  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 तव  ty क्या  उन्होंने  24  ज  ष  TAS,  1978  से  i  ७  मजदूरों  के  बारे  में  एक
 राष्ट्रीय :  ल्िपक्षीय

 सम्मेलन  बुलाया

 यदि  तो  उसमें  कित  मुख्य  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  श्रौर  इसके  कया  परिणाम

 शर

 इस  सम्मेलन  में  प्रतिनिधि  बुलाने  का  क्या

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs  (Shri  Larang
 Sai)  :  (a)  Yes,  Sir.  A  special  Conference  on  Rural  Unorganised  Labour  was  held  on  the
 25th  January,  1978.

 (b)  and  (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 (b)  and  (c)  (i)  Organisation  of  rural  poor—suggestions  for  the  proper  growth  of  rural
 workers’  organisations:  and

 (ii)  Need  for  a  comprehensive  legislation  for  security  of  employment  and  welfare  of

 agricultural  workers.

 2.  The  Conference  decided  to  set  up  a  Central  Standing  Committee  on  Rural  Unor-
 ganised  Labour  to  advise  the  Government  on  matters  relating  to  the  conditions  of  work  and
 life  of  rural  workers  and  promotion  of  rural  workers’  organisations.  It  was  decided  that
 the'  definition  of  rural  worker  should  conform  to  the  definition  in  ILO  Convention  141.
 The  consensus  at  the  Conference  was  in  favour  of  Central  Legislation  concerning  agricul-
 tural  workers  and  for  the  Ministry  of  Labour  to  process  the  matter  further  in  the  light  of  the
 views  expressed  at  the  Conference  in  regard  to  security  of  service;  regulation  of  hours  of

 works;  fixation/revision  of  wages,  social  security  measures  and  machinery  to  settle  disputes.

 In  order  to  have  a  wide-ranging  consultation,  some  of  the  institutions/organisations
 which  are  known  to  be  functioning  in  this  field  were  invited.  Invitees  were  :.  (i)  the
 State  Governments;  (ii)  concerned  Central  Ministries,  such  as  the  Ministry  of
 Agriculture,  Deptt.  of  Rural  Development;  (iii)  workers’  organisations,  including  the
 Central  Workers’  Organisations,  operating  in  the  rural  sector;  (iv)  Voluntary  Organisations/
 {nstitutions/persons  interested  in  the  problems  of  rural  labour:  (v)  Farmers’  Associations
 suggested  by  the  Min  istry  of  Agriculture  and  (vi)  Central  Employers’  Organisations  (as
 observers).
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 एस०  जी०  मुर्गय्यन  :  मे  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  केरल  कृषि  श्रमिक

 नियम  की  तरह  एक  केन्द्रीय  विधान  बनाने  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  राय  जानी  है  ।  यदि
 तो  राज्य  सरकारों  की  क्या  राय  है  और  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  राय  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  लिया  है
 ?

 Sbri  Larang  Sai  :  Mr.  Speaker,  ina  tripartite  conference  held  on  6th  and  7th  May  1977
 a  decision  was  taken  that  a  legislation  should  be  framed  to  protect  the  interests  of  the  rural
 labourers  and  to  give  them  reasonable  wages  That  Conference  was  held  only  to  discuss

 only  these  items.  That  is  why  we  convened  a  Conference  on  the  25h  January,  1978

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  प्रश्न  ।

 श्री
 श्ररविद

 बाला  पजनोर :  श्रीमान  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  a  ।  ह्म  उत्तर  को  नहीं

 समझ  पाए  हैं  क्योंकि  यह  हिन्दी  में  था  ।  जब  कोई  प्रश्न  प्रंगेज़ी  में  पूछा  जाता  है  तो  उसका  उत्तर  भी

 दि क द 1 अंग्रेजी  रें  दान  चटर  )

 mera  महोदय  :  जब  कोई  प्रश्न  way  में  तो  उसका  उत्तर  हिन्दी  में  भी  सकता है

 ( eaererrs ) )

 श्री  alae बाला  पजनौर  :  श्रीमान  क्या मैं  बता  सकता  हूं  ( STaer 1a )  |  मुझे

 धमकी  मत  दीजिए  मैं  नहीं  बेठंगा  मैं  नहीं

 व्यक्  महोदय  :  यह  मेरा  है  ।

 कठ  गोपाल  श्रापकों  हमारी  बात  भी  सुननी  चाहिए  ।

 श्री  अरविद  वाला  पजनौर  ने  मुझे  धमकी  दे  रहे  यह  दूसरा  श्रवसर  है  ।  मुझे  a Phat iy  देने
 वाले  ग्राप  कौन  होते  हैं

 के  के  के  के  ७  के

 श्री  के०  गोपाल  ऐसा  रोज ही  होता है

 अध्यक्ष  महोदय  यह  मेरा  रादेश  away  मेरी  बात  सुननी  होगी  ।  प्रत्येक

 मंत्री  को  श्रधिकार  हैं  कि  वह  sash  या  हिन्दी  में  उत्तर  दे  सकता  ry

 श्री  aifaz atat Taratzt बाला  नहीं |

 श्री  Fo  गोपाल  जब  श्री  वाजपेयी  तथा  श्री  भ्रडवाणी  भ्रंग्रेज़ी  में  उत्तर  दे  सकते  हैं  तो  अरन्य e
 मंत्री  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?  .....

 श्री  प्रकिदि  पजनौर  30  वर्ष  बीत  चके  हैं  ae  adit  तक  हममे ंसे  अपनी मात

 भाषा  में  प्रशन  नहीं  पुछ  सकता  ।  यह  शर्म  की  बातਂ  सदस्य  या  तो  wast  नहीं  जानते  श्रौर
 कुछ  हिन्दी  नहीं  जानते  ।  नें  झपने  झ्रापंको  व्यक्त  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  (savers)

 थ्री  के०  क्या  हम  लोगों  के  प्रतिनिधि  '  नहीं  .....  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिकार्ड  में  मत  रखिए  )  *  *  ह

 MAT  महोदय  क्या  ard  मझे  सुनेंग े?  कछ  मंत्री  ऐसे  जो  कि  हिन्दी  में  va उत्तर  नहीं  दे
 सकते  कुछ  मंत्री  ऐसे  भी  होंगे  जो  कि  wast  में  उत्तर  नहीं  दे  सकते ca  ।  wa:  यदि

 कोई  मंत्री  हिन्दी  तथा  ग्रंग्रेज़ी  दोनों  में  ठीक  ढंग  से  कह  सकता  है  तो  वह  उस  प्रश्न  उत्तर  उसी  भाषा

 $$
 में  दे  सकता  जिस  भाषा  में  प्रश्न  पूछा  गया  हों

 ।

 PTeTAIS  के  ग्रादेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  सम्मिलित  नहीं  frat  गया ॥

 *+नूड फ पा छट  as  ordered  by  the  Chair.
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 लेकिन  ए  ही  रात  में  ई  हिन्दी  नहीं  सीख  -  सकता ।

 रम्या  पया भ at  श्रराविद  बाला  पजनार  मैं  अपना  प्रश्न  मात  भाथा  में  पूछना  चाहता  \  (sqaata \  )

 Meta  जहां  तक  प्रश्नकाल  का  सम्बन्ध  केवल  दो  arora के  लिए  manta  है

 श्री  Bo  TATA  नयों  ?

 ax mera  महोदय  :  क्योंकि  भाधान्तरकारों  ग त  सम्भव  नही ं।  (saan  )

 श्रो  अझार०  बो०  स्वामीनाथन  :  सभा  को  यह  प्रक्रिया  रही  कि  यदि  कोई  प्रश्न  अंग्रज़ों  में  पूछा

 गया  है  at  उत्तर  भी  wast  में  दिया  जाए  abe  a4  हिन्दी  में  प्रप्त  किया  गया  है  तो  उत्तर  भा  हिन्दी

 में  ही  दिया जाए  ।

 शो  Fo  गोपाल  :  मैं  मात  षा  भ  array  चा  ता  मझे  श्रप्रेजी  में  बोलने  से  घणा  है
 में  श्रग्रजा  नहों  बोलना  चाहता  लेकिन  मझे  ऐसा  करन  ता

 यक्ष  महोदय :  त्र्तत बत्तान  में  11. Orr लि  न  किया  जाए

 श्री  के०  गोपाल  *

 is
 विनिणय  tant fos  गया  था  कि  प्रश्नकाल  में श्रध्यक्ष  महोदय  :  पहने  ही  इस  सभा  में  श्रध्यक्ष  ढारा

 15  भाषाओं  में  भाषांतर  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  वाद-विवाद  के  '  दौरान  च्च् कू ७  भाषाओं  के  भाषान्तर

 को  व्यवस्था  qt  प्रश्नकाल  में  एसा  करना  aqrazroR  wy
 नथा नट  el

 a र  यदि  एक  सदस्य  तमिल  दुसरा

 उध्यि  में  बोले  तो  भाषान्तर  कसे  सम्भव  होगा

 sat  azlaz  बालापजनोर  समस्या  यह  है  कि  जब  मैं  ग्रंप्रेजी  में  पूछे  तो  उसका  उत्तर

 भी  aust  में  हो  fear  जाएं  ।  श्रापके  यहां  ग्रनुवाद  ठीक  नहीं  ।  मैं  समझ  नहीं  पाया  ।  यह  एक  खतरनाक

 प्रवत्ति

 mena  wa tan :  :  जत्र  कोई  मंत्री  दोनों  worl  का  ज्ञाता  हो  तो  उसे  अ्रंग्रेजी  में  qe  गए

 का  उत्तर  अंग्रेजी  में  ale  हिन्दी  के  प्रश्न  का  उत्तर  हिन्दी  ही  देना  चाहिए  ।  लेकिन  कई  मंत्रियों  को

 sa हिन्दी  नहीं  भ्राती  ।  वित्त  मंत्री  जी  कभी  हिन्दी  में  नहीं  बोलते  ।  हुम  ्टू  मजब र  नहीं  कर  सकत े।

 श्री  बयालार  बहुत से  सदस्य  ऐसे  राज्यों  से  me  हैं  जिनकी  मात  भाषा  हिन्दी  नहीं  ra
 सरकार  का  यह  कत्तव्य  >

 Led  fe  उनके  लिए  भी  उचित . व्यवस्था  की  जाए  ।  हिन्दी  को  शधोषा  न

 विदेश  मंत्रो  श्रटल  बिहारी  :
 मैं  विदेश  मंत्री  के  नाते  नहीं  एक  साधारण

 सदस्य  के  तौर
 पर  गोल

 रहा  हुं
 ।

 मैं  यहां  20  वर्ष  से  हूं  भाषा  की  कठिनाई  के  कारण  हमने
 साथ  अनुवाद  की  व्यवस्था  की  है  ।

 लेकिन  प्रक्रिया  यह  है  कि  प्रश्न  थदि  अंग्रेज़ी  में  पूछा  गया  तो  जिन
 मंत्रियों  को  अग्र  नहीं  श्राती  उनका  भी  ध्यान  रखा  जाए  ।  यदि  कुछ  सदस्य  प्रशनकाल  के  बारे  में
 व्यवस्था  पर  पुर्नावचार  चाहते  हैं  तो  ठीक  यही है  कि  वे  ध्यक्ष  महोदय  से  मिलकर  चर्चा  कर  लें  ।
 are  दिन  भाषा  का  प्रश्न  उठाना  उचित  नहीं ।

 Mo  बी०जो०  HaAKT :  ऐसे  विषय  के  लिए  जिस  पर  सहमति  नहीं  जोश  में  झाना
 नहीं  हम  सभी  संविधान  तथा  संसद्‌  द्वारा  स्वीकृत  दोनों  भाषाओं  का  आदर  करते  मैं  मित्रों
 श्रौर  देशवासियों  से  श्रपील  करता  हं  कि  वे

 कोई

 मतभेद  पैदा  न  करें  कई  को  अंग्रेजी
 नहीं  झ्ाती

 तो  उनका  भी  ध्यान  zero  जाना है  |  )
 *  ह * कार्य वा वा ही  दत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 क  क

 ae  तक  पता  ्
 n  या  अंग्रेजी

 क्ष  मझे  काफी  ह५  11%  ६  ह ैकि  कौनसा  मठी  हिन्दी  बोल  सकता

 तो  मझे  पता

 .

 होता  है z बोल  सकता  जव  प्रश्न  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिए  जान  की  अनुमति  देता ह

 कि  मंत्री  जी  wast  mec  तरह  नहीं  बोल  सकते  ।  यह  सम्भव  नहीं  कि  प्रतिदिन  मंत्री  जी  ay  होकर

 अंग्रेज़ी  में  कहें कि  मझे  अंग्रेजी  नहीं  आती  इसलिए  मैं  हिन्दी  में  बोलंगा  ।  यह  तो  हास्यास्पद  है  ।  यह

 बात  तो  श्रध्यक्ष  पर  ही  छोडी  जाए  कि  अ्रध्यक्ष  किस  ddr  को  किस  भाए  में  बोलने  की  ग्रनर्माति  दें  ।

 at  एम०एन०  गोविन्दन  प्रश्न  का  उत्तर  यदि  दी  में  al  गैर  ज्ञ  प्रण्नकतों  समझ

 2 नहें  पाया  ताो  अ्रध्यक्ष  महोदय  उसका  सार  बता  a  \

 ्ध्यक्ष  स्  इस  पर  चर्चा  काफी  हो  चकी

 राज्यों  में  कि  मज़दनों  के  लिए  न्यनतम  वेनन  ग्रधिनियम  को  लाग श्री  Udo  जी०  मरुगशध्यन

 करने  क  लिए  सरकार  क्या  पप्नी  उपाय  कर  रही  | 6

 Shri  Larang  Sai  Sir,  I  feel  whatever  work  has  been  done  for  agricultural  workers

 {uring  the  last  30  years,  its  benefit  has  not  reached  them  It  was  decided  in  the  Tripartite
 conference  held  on  6-7th  May,  1977,  in  which  the  hon.  Member  has_  referred  to  law  in

 Kerala  also,  that  nothing  concrete  has  been  done  of  rural  workers  and  no  relief  has  reached

 them  So  a  special  conference  be  called  to  discuss  the  steps  to  protect  their  interests  In

 the  said  conference  we  had  invited  their  suggestions  within  20  days  about  the  various  points
 to  be  discussed  and  the  names  of  the  persons  to  be  associated  for  the  purpose  We  have

 received  their  suggestions  The  law  in  Kerala  came  up  in  the  conference  held  ‘on  25th

 January.  Some  of  States  held  the  view  that  they  have  no  objection  to  this  law  in  Kerala

 Some  people  said  it  should  be  brought  in  amended  form  while  others  were  not  in  its

 favour.  Different  views  were  expressed  there

 थी  चित्त  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  कि  समचे  देश  में  लगभग  5  करोड़  aia  मजदूर
 x ९  mi  इस  तथ्य  को  भी  में  रखते  gu  कि  कृषि  मजदूरों  को  निर्घारित  न्यूनतम  मजदूरी

 कतिपय  qe  जीवन  tan  ate  रोजगार  की
 गारंटी

 उपलब्ध  नहीं  है  इस  तथ्य  को  भी  sata

 में  रख्ते  ८ए  कि  समाज  के  सबसे  कमजोर  वर्ग  में  जिनमें  अधिकांश  ग्रलसुचित  जातिगों  अर

 सुचित  जनजातिप  tr  ग्  क्या  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  ar ह्  कि  क्या  क्राम  ती  शत्रित  और

 सेवा  की  aaa  का  निर्धारण  ate  सामाजिक
 सुरक्षा

 उपायों  ौर

 टोने  बाने  feast  को  हन  करते  को  सशोतरो  क्  विनियमन  सुनिश्चित
 करनें

 हेतु  कोई  केन्द्रीय  कानून
 चनाने  का  सरकार  at  विचार है

 ?  यदि  तो  इस  प्रकार  का  कानन दे  कब  बनाएंर े?

 Shri  Larang  Sai  On  25th  January  it  was  decided  to  set  up  a  standing  committee  and  १९
 enact  law  on  the  basis  of  its  report  They  will  get  minimum  wages  and  will  also  be  provided
 with  employment  We  will  enact  law  on  the  basis  of  the  report  of  the  standing  committee

 to  heip  the  states  We  will  see  that  they  get  their  due  wages  in  time  All  these  points  will
 be  looked  into  We  are  trying  to  set  up  the  standing  committee  as  soon  as  possible.

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  हूं  कि  क्या  आप  कन्द्रींय  कानन  बनाएगें
 ?

 Shri  Larang  Sai  :  We  will  come  to  conclusion  whether  to  bring  legislation  or  not  only
 on  the  basis  of  the  report  of  the  standing  committee

 Shri  Ram  Kanwar  Berwa  Several  Members  have  raised  matters  regarding  rural

 Agricultural  workers  now  as  well  as  in  the  past  and  government  gave a issurances  about
 this.  This  matter  has  appeared in  the  manifesto  of

 Janata  Party  also.  May  I  know  when
 it  will  be  given  a  final  shape  ?
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 Shri  Larang  Sai  :  As  I  have  stated  earlier  that  nothing  concerte  has  been  done  so
 for  rural  people,  we  have  now  made  We  are  going  to  set  up  a  committee
 We  will  act  promptly  on  receipt  of  its  report

 श्री  फे ०ए०  राजन  पड़ली  बार  सम्मेलन  aa  और  एक  स्थायी  समिति  बनाने  के  लिए

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यावाही  की  मैं  प्रशसा  करता  परन्त  मैं  उन्हें  राज्यों  के  विभिन्न  काननों

 श्रन्तगंत  विद्यमान  न्यनतम  के  बारे  में  उन्हें  बताना  चाहता  ह  उदाहरणतया  केरल एक  ऐसा

 राज्य  है  जहां  न्यूनतम  मजदूरी  सबसे  अधिक  दूसरा  नम्बर  बंगाल  का  ग्राता  सरकार  इस

 मजदूरी  स्तर  को  एक  समान  ताकि  हमारे  यहां  न्यनतम  मज़दूरी के  बारे  में  अखिल  भारत  स्त

 एक  समान हो  ?

 Shri  Larang  Sai  :  It  is  a  state  subject  Every  state  has  got  the  right  to  enact  its  ow
 law  for  fixation  of  minimum  wages  and  try  to  implement  them.  It  is  certainly  higher  in

 Kerala  and  Bengal

 You  have  also  suggested  to  raise  the  minimum  wages  in  other  states  All  these  facts
 will  be  looked  into  when  the  report  of  the  committee  is  received

 Shri  Harikesh  Bahadur  :  May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  aware  that  even
 now  the  rural  agricultural  workers  are  not  getting  the  wages  which  have  been  fixed  by  the

 State  governments  and  whether  the  Central  government  propose  to  give  any  specific  sugges-
 tions  or  instructions  to  states  in  this  respect  on  the  basis  of  which  it  can  be  ensured  that  rural

 workers  get  wages  fixed  by  state  governments  ?

 Shri  Larang  Sai  We  have  been  suggesting  the  State  government  time  and  again
 0  implement  properly  the  minimum  wages  fixed  by  them.  We  urge  upon  them  to  do  so.

 इस्पात  उद्योग  गठित  दल  के  प्रतिवेदन

 *47  श्री  शिवाजी  क्या  इस्पात ake  खान  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि

 सरकार  ने  इस्पात  उद्योग  के  कार्यकरण  के  विभिन्न  के  बारे  में  मंत्रालय
 द्वारा  गठित  छह  शभ्रध्ययन  दलों  के  प्रतिदेदनों  पर  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  प्रतिवेदनों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  श्र

 प्रतिवेदनों  को  क्रियात्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  तथा  इन  प्रतिवेदनों  के  क्रियान्वयन  में  कमेंचारियों  के  प्रतिनिधियों  को  किस  ढंग  से  सहयोजित  किया

 जाएगो  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रों  बोजू
 :  (3)  से  (7)  श्रध्ययन  दलों  के  प्रतिवेदन

 स्टील
 अ्रथारिटी  ars  इंडिया  लिमिटेड  सरकार  के  विचाराधीन हैं  30  1977  को  इन

 ae दलों  के  सदस्यों  का  एक  पूर्ण  अधिवेशन  eat  था  जिसमें  ये  प्रतिवेदन  scar  स्प  से  TaTHIT 4 व

 लिए  गए  थे  |  इस  अ्रधिनेशन  में  यह  हमरा  था  कि  मंत्री  महोदय  केन्द्रीय ट्रेड  संगठनों  के
 नेताझों  की  एक  छोटी  समिति  से  परामर्श  करेंगे  ताकि  सरकार  सिफारिशों  पर  उचित  निर्णय  ले  सके
 इस  पर  श्रागे  कार्रवाई की  जा  रही  है  ।

 थ्री  शिवाजी  पटनायक  ये  प्रतिवेदन  श्रौपचारिक  तौर  पर  नवम्बर  1977  से  स्वीकृत  ही  गए

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी
 =

 स्थायी  मशीनरी  बनाने  का  है  जहां
 सिफारिशों  को  लायू  करने  के  लिए  कर्मचारियों  के  प्रतिनिछि  ग  शामिल  किए  जाएंगे  ?
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 श्री  ate  पटनायक  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  ग्रूपों  के  सदस्यों  के  पूर्णाघिवेशन  में  सदस्यों

 की  यह  इच्छा  थी  कि  मैं  सेन्ट्रल  ट्रेड  यूनियन  श्रा्गनाइजेशन  के  कुछ  नेताओं  की  एक  वैठक  बुलाऊं  जिसमें

 कार्यकारी  दलों  की  सिफारिशों  पर  बिचार  किया  जाए  शौर  निर्णय  लिए  जाएं  ।  जैसा  कि

 मैंने  कहा  है  कि  कार्यवाही  की  गई  है  ।  ग्रा  शीघ्र  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 श्री  शिवाजी  यह  बैठक  कब  बलाई  जा  रही  2?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  यह  श्रगले  महीने  के  प्रथम  सप्ताह  में  बुलाई  जाएगी

 श्री  के०  गोपाल :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वह  श्रध्ययन  दलों  के  प्रतिक्रेदनों  पर  विचार

 करेंगे  ।  क्या  माननीय  मंत्री  बतायेंगे  कि  क्या  वह  इन  प्रतिवेदनों पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  शर

 उनकी  सिफारिशों  को  लागू  करेंगे  ?

 श्री  बीजू  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य  ने  सरकारी  समितियों के  बारे  में  कहा

 यहां  पर  ये  सरकारी  समितियां  नहीं  ये  ug  देश  के  तमाम  इस्पात  मजदूरों  ने  बनाए  हैं

 सरकार  ने  कहा  है  कि  कार्यकारी  दलों  के  निर्णय  सरकार  को  मान्य  परन्तु  किस
 ढंग  से

 इसे  लागू  किया  जाएगा  यह  अभी  तय  होना  है  और  get  कारण  सेन्ट्रल  ट्रेड  श्रार्गनाइकेशन  के  नेतादों

 की  बुलाई  गई  है  ।

 Shri  Ugrasen  :  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  the  major  recommendations

 made  by  the  6  working  groups  regarding  workers  and  Administration  ?

 et  बीजू  इनको  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  6  दर्प ्  हमारे बने  थे
 उन्होंने  इसके  बारे  में  अपनी  सिफारिशें  दी  मजदूर  प्रबन्ध  कल्याण

 शौर  सामाजिक  मूल्य  एक  उद्योग  में  एक  संघ  का  होना  wt

 इस्पात  उद्योग  का  विस्तार  ।  दन  छः  मदों  पर  gel  ने  काम  किया  तौर  अपनी  सिफारिशें  दीं  ।  वे

 ama  में  स्वीकार  की  गई  हैं  झर  यूनियन  के  सेम्ट्रल  नेताओं  की  समिति  era  ब्यौरा  rear  care  किया

 जाएगा  ।

 Shri  Shiv  Narain  Sarsonia  :  On  a  point  of  order,  Sir.  Why  the  reply  to  a  question

 given  notice  of  in  Hindi  is  given  in  English  ?  We  do  not  want  reply  in  English.  It  is

 consipiracy  of  the  english  protagonists  to  keep  their  hold  ministrial  posts.  We  cannot

 tolerate  it,

 Bringing  Uniformity  in  Pay  Scales  of  Vaids  and  Doctors

 *48.  Shri  Jagdish  Prasad  Mathur  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  difference  between  the  pay  scale  of  ‘‘Vaidsਂ  of  Ayurvedic  System  of  medicine
 and  those  of  Allopathic  Doctors  in  the  various  States;  and

 (b)  the  advice  and  the  co-operation  being  extended  by  the  Central  Government  for

 bringing.  about.  uniformity  in  the  pay  scales  of  Ayurvedic  and  Allopathic  Doctors

 with  a  view  to  promote  the  Ayurvedic  System  of  medicine  and  to  create  respect  for  it  ?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  :  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  :

 (a)  The  information  is  being  coll
 ected

 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  as  soon
 as  it  is  available.

 (b)  This  matter  was  placed  before  the  joint  meeting  of  the  Central  Councils  for  Health
 and  Family  Welfare  in  their  last  meeting  held  in  January,  1978  and  it  was  resolved  that

 t  he
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 existing  disparities  in  the  pay  scales  between  Allopathic-doctors  and  of  Indi-

 genous  Systems  of  Medicine  should  be  reduced  and,  in  the  course  of  time,  removed.  ‘The

 resolution  has  been  forwarded  to  the  State  Governments  for  taking  appropriate  necessary

 action.  This  matter  is  entirely  within  the  purview  of  the  State  Governments  and  they  are

 expected  to  take  necessary  action  depending  on  the  availability  of  resources  with  them.

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Planning  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  :

 I  would  like  to  inform  the  hon.  member  that  in  the  C.G.H.S.  hospitals  pay  scales  0  f

 Vaids  are  Rs.  650-1200  and  those  of  the  Allopatchic  Doctors  Rs.  700-1300.  Allopathic
 Doctors  are  also  given  non-practising  allowance.  No  non-practising  allowance  is  given  to

 the  Vaids.  Senior  physicians  of  both  the  systems  are  given  pay  Rs.  1100-1600.

 Non-practising  allowance  is  given  to  Allopathic  Doctors  whereas  it  is  not  given  to  the

 Ayurvedic  Doctors.

 Health  Minister  of  Uttar  Pradesh  told  us  that  equal  pay  scales  have  been  allowed  to

 the  Doctors  of  Indian  system  of  medicines.

 Sh.  Jagdish  Prasad  Mathur  :
 Disparity  in  the  pay  scales  of  Vaids  and  Doctors  have

 Jowered  the  reputation  of  vaids  in  the  villages.  The  Central  Government  should  provide
 aid  to  the  Vaids  in  a  way  8Oper  cent  aid  is  provided  to  the  College  lecturers  by  the  U.G.C
 whenever  we  raise  the  issue  of  Vaids,  we  are  told  that  the  State  Governments  have  been
 advised  accordingly.  Since  State  Governments  have  no  resources.  In  view  of  this  is  the
 Central  Government  proposing  to  provide  grants  for  the  pay  scales  of  Vaids  in  a  way
 grant  is  provided  by  the  U.G.C.  to  the  college  lecturers.

 ‘Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  The  Ayurved  has  been  neglected  since  the  British

 regime  and  for  the  last  30  years.  However,  some  laws  were  amended  and  concessions  allowed
 in  about  1972  whereafter  State  and  Central  Government  are  thinking  of  developing  this
 system  of  medicine.  The  national  Conference  recently  observed  that  we  can  not  develop
 the  Indian  system  of  medicine  without  resources.  We  are  including  it  in  our  plan  also  so
 that  something  concrete  could  be  done.

 Shri  Jagdish  Prasad  Mathur  :  What  steps  are  being  taken  to  tap  the  resources  for  the

 development  of  Ayurved.  The  Hon.  Minister  should  consult  the  Finance  Minister  for
 tapping  such  resources  because  people  in  the  villages  pooger  Ayurvedic  treatment.  They
 can  not  work  satisfactorily  without  full  pay  and  resources.

 Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :  The  Ayurvedic  Doctors  are  on  Strike  in  Rajasthan
 on  the  question  of  pay  scales.  उ  will  request  the  hon.  member  to  persuade  these  striking
 Doctors  and  we  on  our  part  are  already  taking  up  the  matter  with  the  Planning
 Commission  and  Finance  Ministry.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 अप्रवास  के  बारे  में  श्रोसती  unite  थेचर  का  वक्तव्य

 41.  डा०  बापु  BATT :
 :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  जाति  संबंधों  के  हित  में  आ्राप्रवास  बन्द  करने  के  बारे  में  faba  में  विपक्ष
 को  नेता  श्रीमती  मार्गेरेट  थैचर  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन  को  कोई  पत्न  भेजा
 और

 यदि  तो  श्रीमती  मार्गेरेट  जैचर  के  पर  सरकार  कीं  तथा  राष्ट्रमंडल  सम्मेलन  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  :'
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 wae  ee

 विदेश  मंत्री  (att  श्रटल  बिहारी  बाजपेयी )
 जी  हा ं।

 सा  राप्ट्रमडलोय  सम्मेलन  नहीं  =>  किसो  सदस्य  देश  की  अप्रवासन  का

 पर  विचार  कर  रहा  हो  ।  हाल  di  में  सिडनी  में  जो  क्षेत्रीय  राष्ट्रमंडलीय  बठक  हुई  उसम

 भारत  सरकार  ने  श्रीमती  थैचर  के  वक्तव्य  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  भेजी  |  को  इस  बठक  में

 यूनाइटेड  किंगडम  का  किसी  भ  प्रतिनिधित्व  नहीं  ला  |

 भारत  सरकार  ने  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  के  उस  बर्क्तव्य  पर  गौर  किया  है  जिसमें  उन्होंन

 झाप्रबान  कानूनों  के  बारे  में  ब्रिटिश  सरकार  के  श्राश्वासन  को  दोहराया  है ार  भारत  सरकार  यह  ग्राशा

 हैं कि  ब्रिटिण  सरकार  अपन  वायदों  का  सम्मान  करेगीं

 ग्रामों  में  डाकघरों  में  बचत  खाते  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  उपाय

 43.  श्री  श्रहमद  एम०  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्रामों  में  डाकघरों  में  बचत  खाते  खोलने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  हेत  क्या  उपाय  किए  गए
 हू  झथवा  करन  का  विचार  है

 क्या  सरकार  को  पता  कि  डाकघरों  से  अपना  रुपया  निकालने  में  ग्रामीण  लोगों
 को  बड़ी

 कठिनाई ह  रहा

 क्या  सरकार  इस  समस्या  को  हल  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहो  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 ्

 संचार  राज्य  संतरी  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  :  वित्त  के  श्रत्तगत

 बचत  संगठन  डाक-तार

 fern

 के  सहयोग से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटी  बचतों के के  प्रचार  तौर  उनकों  प्रोत्साहन

 देने  का  काम  करता  है

 डाकघरों  में  जसा  को  गई  राशि  में  वृद्धि  का  जा  इस
 re ि  लिए  वहां  के  शाखा

 मास्टरों  को  प्रचार-सामग्री  दी  जातीਂ  उन्हें  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जाता है है  ae  प्रोत्साहन  देने  के  निमित्त

 उन्हें  कमीशन  दिया  जाता  है  ।

 )  दौर  ऐसे  कुछ  छुटपुट  मामले  हुए  हैं  जिनमें  लोगों  को  डाकघर  रुपय

 निकालने  में  कुछ  कठिनाई  ह  =  |  wat  कठिनाइयां  ढार  करन  को  afte  से  डाक-तार  विभाग  अब  गांव

 सन्पच  डाकघर  को  परिचित  किस  cea  के  विधायक  संसद-सदस्य  त्र  fat  बच्त

 अधि  दारा  किए  गए  हस्ताक्षरों  के  सत्यापन  को  मान्यता  देता  |  इसके  अलावा  जमाकतथ्रा  को

 डाकघर  बचत  बैक  में  ०५ प्रपन  फोटो  देने  को  इजाजत  भीं  दे  दो  गई  है  ताकि  उनकों  झासानीं से  पहचान
 करने  में  सुविधा  हो  सके  |  इसके  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  जमाकर्ताद्रों  को  निःशुल्क  पहचान  काड

 करने का  भा  प्रस्ताव  ।

 कोकिंग  कोयले  का  आयात

 15.  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन

 पी०  के०  कोडियन

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 है  कि  इस्पात क्या  यह  सच  न  संयंत्रों  की  सप्लाई  करने  के  लिए  कोकिंग  कोयला  श्राथात  किया

 जाता  x a  अथवा  उसका  a Qin ATaTt  किए  जाने  का  क्या  विचार  ऑर
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 a  >
 (  कोकिंग  कोयला  भारत  में  उपलब्ध  होते  हुए  इस  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  ध

 तथा  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  ast  बाहर  जाएगी  ?

 इस्पात  site  खान  मंत्री  बोजू  :  हां  ।  इस्पात  कारखानों  में  इस्तेमाल

 के  लिए  कम  राख  वाले  कोककर  कोयले  की  कुछ  आमील  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 निम्नलिप्ित  कारणों  से  कम  राख  वाले  कोककर  कोयले  का  रायात  किया  जा  रहा

 ||  इस्पात  कारखानों  में  कोककर  .  कोथले  का  स्टाक  श्रस्वीकाय  निम्न  स्तर  तक  पहुच  गया  हूं

 are  देशीय  श्रार्पृति  में  वृद्धि  करके  स्टाक  को  बढ़ाना  श्रावश्यक  हो  गया  है

 फ  वर्ष  1978-79  में  बढ़ी  हई  श्रावश्यकताओ्ों  के  मुकाबले  में  देशीय  कोथले  की  उपलब्धि

 काफी  कम  होने  की  संभावना  है  श्रौर  कोयले  की  सप्लाई  में  अनपेक्षित  बाधा  ग्रान  से  गार

 परिणाम  हो  सकते  हैं  जिनसे  वहुमूत्य  संयंत्र  तथा  उपस्करों  को  क्षति  पहुंच  सकती  है  ।

 राख  को  कम  मात्रा  वाले  कोथले  के  श्रायात  देशीय  सप्लाई  की  क्वालिटी  में  गिरावट  भा

 रोको  जा  सकती  है  ।  कोयले  में  we  की  मात्ना  बढ़ने  से  इस्पात  कारखानों  गे  गंभीर

 प्रौद्योगिक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 कमਂ  राख  वाले  श्रायातित  कोयले  के  सम्मिश्रण  से  इस्पात  कारखानों  की  उत्पादिता  श्रौर  उत्पादन

 में  उल्लेखनीय  वृद्धि  होगी  ।

 जिसकी विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  aga  श्रच्छी है  श्ौर  हमें  इस्पात  san  मांग  बढ़

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इस  स्थिति  का  लाभ  उठाना  चाहिए  ।  कोककर  कोयले  का  कुछ

 झयात  करन  का  दूसरा  लाभ  यह  होगा  कि  इससे  हमारे  सीमित  जिन्हें  बढ़ाया  नहीं

 जा  समय  तक  चल  सकेंगे  |

 शिक्षित  बेरोजगार

 “49.  श्रो  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  क्या  संसदीय कार्य  श्रम  मंत्रीं  यह  वताने  की  कृपा

 eu कि  :
 >  दि क्या  सरकार  ba  देश  में क  forte

 ad  hed  तति  बेरोजगारों  की  समस्याश्रों के  समाधान  के  लिए  कोई

 योजनाएं  बनाई  हैं

 यदि हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शौर

 देश  में  31  1977  को  विभिन्न  रोजगार  दफ्तरों  में  कितने  शिक्षित  बेरोजगारों

 के  नाम  ast  थे  श्रौर  ore  वित्तीय  वर्ष  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 श्रम
 प्रौर

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृपाल faz)
 शौर

 रोजगार  कार्यालयों  के  चालूਂ  रजिस्टर  पर  शिक्षित  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  और

 उससे  से  संबंधित  उपलब्ध  सुचना  के  30  1977  को  53.91  लाख  थी  |  अगले

 वित्तीय  वर्ष  के  नौकरी  पाने  वाले  व्यक्तियों  at  संख्या  रोजगार  wae  के  सृजित  करने  पर

 निर्भर  करेगी  ।  श्रगली  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  रोजगार  नीति  के  जो  कि  निर्माणाधीन

 —_ att
 रूप  सब

 से  श्रधिक  विस्तारित  सिंचाई  के  द्वारा  गहन
 सम्बद्ध  कार्यकलापों  जेसे

 फ्  डेरी  ,  उद्यान  विज्ञान  शर  ग्रामीण  कार्यों  और  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  प्राप्त
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 1899  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 होगा  ।  इनफरास्ट्रक्चर  में  पूजी  लगाने  ate  कृषि  इनपुट्स  की  व्यवस्था  हारा  झर  सर्विस  सेक्टर  में

 नए  काम  सुजत  किए  जाएंगे  ।  अगली  योजना  के  अन्यों  के  शिक्षित  बेरोजगारों  को

 व्यापक  रोजगार  श्रवसर  प्रदान  करने हैं  ।

 Achievements  in  regard  to  Family  Planning

 *50.  Shri  Sukhendra  Singh  :

 Shri  R.  V.  Swaminathan

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  achievements  in  regard  to  the  family  planning  have  been  much  below

 the  targets  fixed  for  the  year  1977-78;  if  so,  the  reasons  therefor

 (b)  the  policy  being  adopted  to  make  the  family  planning  a  success;  and

 (c)  the  present  birth  rate  and  the  extent  to  which  the  Government  propose  to  reduce
 it  by  the  end  of  1980  ?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)

 (a)  The  achievements  of  expectations  in  respect  of  various  methods  of  contraception  during
 the  first  nine

 ‘months  of  the  year  1977-
 -78  are  given  below

 Method  Expectations  for  the  Achievements
 year  ल वा a  लला

 1977-78

 Voluntary y  थ  4,000,000  569,0
 IUD  insertions  1,000,000  184,546**

 Other  me ethods  5,000,000  2,713,875

 *Voluntary  since  April,  1977.  It  was  clarified  in  August,  1977  that  the  expecte  d

 level  of  performance  in  voluntary  sterilisation  would  not  be  insisted  upon

 किवाटाप्रतााए  25,325  of  the  newly  introduced  Copper  T

 Widespread  complaints  of  compulsion  and  coercion  in  the  implementation  of  the  Family
 Welfare  Programme,  particularly  with  regard  to  sterilisation  in  some  states  during  the

 year  1976-77,  have  led  to  a  serious  set-back  to  the  family  welfare  programme  The  recent

 changes  in  the  Policy  which  emphasises  voluntary  acceptance,  with  equal  regard  for  all

 methods  of  contraception,  the  withdrawal  of  disincentives  and  suspension  of  targets  for

 sterilisation  may  have  also  contributed,  to  some  extent,  to  the  decline  in  the  performance
 of  the  sterilisation  programme  as  compared  to  the  last  year

 (b)  The  present  Government’s  policy  in  regard  to  Family  Welfare  Programme  is

 that  the  Programme  will  be  pursued  vigorously  as  a  wholly  voluntary  programme  and  as  an

 integral  part  of  a  comprehensive  policy  covering  education,  health,  maternal  and  child

 care,  family  welfare,  women’s  rights  and  nutrition.  There  will  not  be  any  element  of

 compulsion  or  coercion  in  the  implementation  of  the  programme  Particular  attention  is

 being  given  to  the  improvement  of  maternal  and  child  health  services.  and

 motivational  efforts  have  been  strengthened  in  order  to  make  the  smallfamily  norm  popular

 among  the  people  Efforts  are  also  being  made  to  improve  the  infrastructure,  so  that  faci-

 lities  may  be  readily  at  hand  to  those  desiring  to  ‘avail  of  them

 In  order  to  intensify  the  programme  and  to  make  the  masses  aware  of  the  new  policy
 of  the  Government,  two  Family  Welfare  Fortnights  were  observed  in  October  and  December
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 1977  when  wide  publicity  through  811  medias  including  the  press,  radio  and  T.V.,  was

 arranged.  Also,  in  order  to  revitalise  the  MCH  programme  a  Conference  of  State  Officers

 responsible  for  MCH  was  arranged  and  the  strategy  was  adopted.  Similarly  a  Conference

 of  State  Media  and  Education  Officers  was  held  to  reinvigorate  the  education  and  motiva-

 tion  etforts  The  progress  of  the  entire  programme  was  reviewed  in  depth  by  the  Central

 Council  of  Family  Welfare  in  January  1978,  and  a  clear  re-affirmation  of  the  importance

 of  the  programme  was  made

 (c)  The  birth  rate  in  the  year  1975-76,  according  to  the  Sample  Registration  System
 into of  the  Registrar-General  of  India,  was  34.4  per  thousand  population  Taking

 account  the  effect  of  the  Family  Welfare  Programme,  it  is  expected  that  the  birth  rate  will

 be  around  33  per  thousand  of  poplulation  at  present  The  Central  Council  of  Family

 Welfare  at  its  meeting  held  in  January,  1978,  has  recommended  the  demographic  objective

 of  reducing  of  birth  rate  of  30  per  thousand  of  population  by  1982-83

 लघ  इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना

 51.  श्री  अर ०  के०  महालगो  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रों  य  wy  ताप  क  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरका  प लघ  इस्पात  संयंत्रों  कीं  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  को  त्याग  दिया  है

 कय  लघु  इश स्पात  संयंत्रों  की  स्थाप  ६]  सरकार  के  पास (@)  स्नक  प्रस्ताव  स्वीकृति  के  लिए

 अनिर्णीत  पड  >. ०

 तै एसा  अनिगोत  योजनाओ  रक  सख्या  कतना  ॥  त्रौर

 (7)  एसो  योजनायें  कितने  समय  से  स्वीकृति  के  लिए  प्रनिर्णीत  पड़ी  हैं  ?

 और  खान  dat  बोज  पटनायक )  सरकार  कीं  वर्तमान  नोति  यह  है  कि

 देश  नये  लघ  इस्पात  कारखानों  की  श्थापना  बढ़ावा  पर  जाए

 la
 (71)  तौर  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  श्रब  केवल  दो  श्रात्ेदनों  (1)  एक  अमृतसर

 )  se  (2)  दूसरा  बड़ौदा  निर्णय  लेना  वाको है  ।  ये  प्रस्ताव  इस्पात  पिण्ड  श्रौर

 बेलित  वस्त्रों  के  उत्पादन  के  लिए  संयक्त  कारखाने  लगाने  के  लिए  हैं  ।  यद्यपि  ये  कारखाने  श्रौद्योगिक

 लाइसंस  देने  की  उदार  नीति  की  अवधि  में  तंथार  हो  गए  थे  तथापि  लाइसेंस  के  लिए

 उनके  झ्रावेंदनों  पर  इसलिए  विचार  नहीं  किया  जा  सका  था  क्योंकि  उन्होंने  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने

 को  उदार  नींति  को  अवधि  में  पंजी-निवेश  के  लिए  निश्चित  की  गई  सीमा  से  श्रधिक  पंजी  लगाई थी
 mates  लाइसेंसों  के  लिए  दिनांक  श्रक्तूबर  1977  के  उनके  ज्  सरकार  क॑  विचारार्धान  हूं  ।

 Incentive  Scheme  to  Limit  size  of  Families

 52.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan

 Shri  Ram  Kanwar  Berwa

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  start  some  incentive  scheme
 to

 limit  the  size  of
 the  families  under  the  family  welfare  scheme;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  date  by  which  it  will  be  implemented
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 ©)  what  efforts,  other  than  propagating  and  practising  of  and

 sterilization,  are  being  made  by  Government  and  the  extent  of  success  achieved ;

 (d)  whether  after  the  adoption  of  new  policy,  an  assessment  of  the  rise  and  fall  in

 birth  rate  has  been  made;  and

 (e)  if  so,  the  results  thereof  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav):

 (a)  and  (b)  Government  of  India  is  inviting  suggestions  from  the  public  on  methods  of

 securing  a  more  effective  implementation  of  Family  Welfare  Policy.  Thereafter  a  decision
 will  be  taken  on  this  subject.

 (c)  A  statement  is  placed  on  thetable  of  the  house.

 (d)  and  (e)  The  crude  birth  rate  which  was  about  35  per  thousand  population  at  the

 beginning  of  the  Fifth  Plan  was  sought  to  be  reduced  to  30  per  thousand  population  by
 1979.  It It  is  estimated  that  the  birth  rate  would  come  down  to  about  33  by  1977-78.
 has  been  further  assessed  that  owing  to  the  serious  set-back  suffered  by  the  programme  and

 the  slowing  down  of  the  tempo,  it  will  be  possible  to  bring  down  the  birth  rate  to  30  per
 thousand  only  by  1982-83  provided  concerted  efforts  are  made  to  implement  the  programme
 and  the  necessary  operational  goals  are  achieved.

 Statement

 The:  Government  is  promoting  the  acceptance  of  the  small  family  norm  through
 education  and  motivation  and  is  giving  equal  emphasis  to  all  methods  of  contraception.
 Under  the  Family  Welfare  Programme,  I[UCD,  Oral  pills,  Nirodh  and  other  mechanical
 devices  are  available  in  addition  to  the  facilities  for  terminal  method.  Intensive  educational
 and  motivational  campaigns  have  been  organised  during  the  two  fortnights  celebrated

 during  October  and  December,  1977.  As  maternity  and  child  health  care  is  the  key  to  the

 promotion  of  the  Family  Welfare  Programme,  special  attention  is  being  given  to  this  aspect
 and  a  massive  programme  for  training  of  traditional  birth  attendants  has  been  started.
 The  Community  Health  Worker  Scheme  is  also  based  on  the  principle  that  community

 participation  in  Health  Care  and  Family  Welfare  Schemes  is  vital  for  success.  Efforts
 have  also  been  intensified  to  ensure  the  cooperation  and  involvement  of  voluntary  oganisa-
 tions  and  institutions  in  the  organised  labour  sector.

 प्रबन्ध  न  श्रमिक  सहयोग  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  का  प्रस्तुत  किया  जाना

 *53.  श्री  मनोरंजन  भवत  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  aa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर  लिया  लै a

 क्या  कम्पनियों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  सहयोग  सम्बन्धी  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन
 प्रा

 यदि  तो  समिति  की  सिफारिशें  क्या  >  श्र ALN

 यदि  तो  इस  बारे  में  afafa  ने  क्या  प्रगति  की  है  ate  इसका  प्रतिवेदन  क्त्र  तक

 प्राप्त  होने  की  amr  है  ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  rg)
 :  जी

 प्रन  नहीं  उठता  ।
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 प्रबन्ध  ate  इक्विटी  में  श्रमिक  सहभागिता  सम्बन्धी  समिति  की  aa  तक  23  जनवरी

 > ए  ।  समिति  की  बैठक  शीघ्र  ही  होने  वालीं  है  । alt  3  1978  को  दो  बेठकें  हुई

 इसके  संमुख  विषय  के  व्यापक  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समिति  को  श्रपना  कार्य  पूरा  करने  श्रौर

 अपनी
 रिपोर्ट

 को
 श्रस्तिम

 रूप  देने  से  पहले  कुछ  श्रौर  बठकें  भीਂ  करनीं  पड़  सकतीं  हैं  ।

 श्रौद्योगिक  संघर्ष  रोकने  के  लिए  afr  संहिता

 *  55.  श्री  प्रसन्नभाई  कया  संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  भारत  सरकार  श्रौद्योगिक  संघर्ष  dea  के  लिए  एक  श्रमिक  श्राचार  संहिता  बनाने

 पर  विचार  कर  रही है  ;

 zt  |  ज्  आर यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 मजदूर  संघों  के  साथ  बातचीत  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  इस  प्रस्ताव  से  देश  श्रमिक  श्रशान्ति  जो  6  महीनों से  बढ़ती  जा  रही  दूर
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ;  ak

 श्रमिक  दूर  करने  के  लिए  oer  किन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 श्रम  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  :  अ्रौर

 कमेंचा रियों  शर  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  साथ  श्रनेक  बार  सलाह-मशविरा  करने

 के  वाद  भारतः  सरकार  व्यापक  श्रौद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  को  अब  अन्तिम  रूप  दे  रही  है

 प्रस्तावित  विधेयक  का  मूख्य  उद्देश्य  श्रौद्योगिक  शान्ति  तथा  सामंजस्य  को  बढ़ावा  देना

 है  ऐसी  श्रवस्था  में  जब  कि  नप्ट  हुए  श्रम-दिनों  के  ates  इस  प्रकार  की  कोई  वृद्धि  नहीं

 र  कहना  ठीक  नहीं  होगा  कि  श्रौद्योगिक  अशान्ति  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 समय-समय  पर  नियोजकों  अर  कर्मचारियों  से  अपीलें  की  गई  हैं  कि  वे  सहयोग  तथा

 सलाह-मशवरे  का  न  कि  dad  का  ।  इन  अ्रपीलों  का  व्यापक  स्वागत्‌  gar  है

 भारत  बंगलादेश  सीमा

 *  56.0  श्री  जी०एंम०  :

 श्री  मुख्तियार  सिह  मल्लिक :

 क्या  विदेश  मंत्रीं  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगें  किः

 भारत  ak  बंगलादेश  के  बीच  समृद्री  सीमा  के  बारे  में  प्रन्तिम  निर्णय  करने  में  ब  तक
 + सर  कितनी  प्रगति  हुई  झौर

 इस  विवाद  के  कब  तक  हल  होने  की  संभावना  =  ?

 विदेश  मंत्री
 weet  बिहारी  :  भारत  ste  बंगलादेश  के  बीच  समुद्री  सीमांकन

 पर  बातचीत  का  श्रन्तिम  दौर  29  मार्च  से  2  1975  तक  gurl  ।  इसके  बाद  से  कोई  बातचीत
 नहीं  हुई  आर  इसीलिए  ott  कोई  प्रगति  भी  नहीं  हुई  ।

 इस  समस्या  का  परस्पर  संतोषजनक  कोई  हल  हुंढने  की  दृष्टि  से  भारत  सरकार  यथाशीघ्र
 इन

 मसले  पर  बातच॑,त  फिर  शुरू  करना  क  है  ।
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 —~— tentire  कर्मचारियों  द्वारा  मजूरो  वृद्धि  पर  रोक  विरोधी  दिवस  मनाया  जान

 *58.  श्रीमति  पार्वती  कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  fe

 क्या
 राजधानी  में  तथा  देश  के  लगभग  सभों  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  में  श्रौद्योगिक  कमंचारियों

 हर
 ने  20  जनवरी  ,  1978  का  दिन  वृद्धि  पर  रोक  विरोधी  दिवस  के  रूप  में  मनाया  था

 wiz

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  झ्ौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रम  तथा  aaaa  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  :  शर

 सर्कार  ने  देश  के  कुछ  भागों  में  औद्योगिक  श्रमिकों  द्वारा  ् मजरा  वृद्धि  पर  रोक  विरोधी  के  मनाए
 > जाने  के  बारे  में  समाचार  पढ़े  तौर  जिन  és  यूनियनों  ने  यह  दिन  मनाने  के  लिए  झ्रावह्ान  किया

 उनके  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  बिचारों  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 बागान  क्षेत्र  में  व्यावसायिक  मजूरी  में  श्रसमानताश्रों  सबन्धी  सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष

 59,
 श्री  के०  Wo  राजन  :  क्या  संसंदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद  द्वारा  किए  गए  बागान  क्षेत्र  में  व्यवसायिक

 मंजूरी  में  ब्रसमानताओ्ं  संबंधी  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  की  श्रोर  दिलाया  .  गया  wile

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर  उन  पर  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामकृपाल  fag):  हां  ।

 जून  श्रौर  1976  के  ata  उपलब्ध  प्रारम्भिक  भ्रांकड़ों  पर  श्रध्ययन  से

 न््न्घ  बातों  के  साथ-साथ  यह  पता  चलता  है  कि  यद्यपि  बागान  श्रमिकों  को  सज़दूरो-दरों  में  भ्रन्तर-क्षेत्रीय

 झसमानताएं  मौजूद  तथापि  तीनों  दक्षिणी  राज्यों  में  किसी  एक  बागान  में  दी  जाने
 वाली

 दरों  में  कोई  अ्रसमानता  नहीं  शौर  यह  कि  महिला-श्रमिकों  को  उस  हालत  में  भी  पुरुष  श्रमिकों  को

 अपेक्षा  कम  दर  पर  मज़दूरों  दी  जाती  जब  कि  उनके  काम  स्वरूप  भी  एक  सा  होता  है  ।

 सरकार  समान  पारिश्वमिक  के  उपबन्धों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  की  शझ्रावश्यकता

 की  बात  सरकारों  के  साथ  उठाएगी  ।  सरकार  इस  बात  को  भी  स्वीकार  करती  है  कि  बागानों
 में  मजदूरी-दरें  ग्राम  तौर  पर  प्रत्येक  राज्य  में  प्रत्येक  बागान-फसलें  के  सम्बन्ध  में  द्विपक्षीय  समझौता

 वातश्रों  के  अधार  पर  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।

 स्वेच्छा  से  नसबन्दी  में  मामलों  के

 *  60.  श्रीमती  मुणाल  चन गौरें

 श्री  कंवर  लाल

 क्या  स्वास्थ्य  atc  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  कुछ  महीनों  नवम्बर  शर  1977)  में  स्वेच्छा  से  नसबन्दी

 कराने  वालों की  संख्या में  कमी  ars

 यदि  तो  1976  श्र  1977  की  इसी  अवधि  में  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  ने  इस  कमी  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदस्वी  प्रसाद  आर

 1977  से  1977  को  समाप्त  हुई  तिमाही  के  दौरान  1977  की  पिछली  दो  तिमाहियों

 a  तुलना  में  स्वेच्छा  से  नसबंदी  श्रापरेशन  करवाने  वालों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  1977

 से  1977  के  दौरान  स्वेच्छा  से  नसबंदी  wing  करवाने  वालों  की  संख्या  1976  में  इसी

 अवधि  के  दौरान  किए  गए  नसबंदी  अ्रपररेशनों  से  कम  थी  ।  एक  विस्तृत  ब्रिवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया

 त्रौंर  सरकार  ने  इस  स्थिति  का  विस्तृत  मूल्याकन  किया  grates  पात  स्थिति

 के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  विरुद्ध  विशेषकर  देश  के  कुछ  भागों  में  नसबंदी  कार्यक्रम  के  चलाने

 में  की  गई  जोर-जबरदस्ती  के  बारे  में  लोगों  की  जो  aaa  शिकायतें  थीं  उनके  कारण  परिवार  कल्याण

 कगर क्रम  को  गंभीर  धक्का  लगा  a  wa  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम  को  सही  अर्थों  में  कल्याण  ardor ्

 बनाने  के  लिए  उपाय  किये  हैं  ate  इसे  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  कर  उन्हें  शिक्षा  तथा  प्रेरणा  देकर  चलाया

 जा  रहा  है  ।  wa  किसी  प्रकार  की  जोर-जबरदस्ती  नहीं  की  जाती  है  ।  अब  जच्चा  बच्चा  स्वास्थ्य  aarat

 ay  ait  विशेष  बल  दिया  जा  रहा  है  ।

 विचरण

 भारत  में  नसबंदी  श्रापरेशनों  को  स्थिति

 )
 —

 1976  1977

 तिमाहियां  faa  गये  नसबंदी  स्वेच्छा  से  नसबन्दी )
 आपरेशन  कराने  वालों रेशनों  की

 संख्या

 की  संख्या

 ग्रन्नल-जने  561,096  165,361

 जर्लाई-सितम्बर  3,352,376  199,733

 3,166,573  293,937 अक्तूबर-दि

 नगण थ

 कुल  7,080,04  563,0  31
 —  a

 कवि  भागों  में  काम  कर  रहे  नेमित्तिक  श्रमिक

 375.  थी  यशबन्त  क्या  संसदीय  कांय  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  क्रि  :

 विभिन्न  सरकारी  विभागों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  गत  दो  वर्ष  से  लगातार  काम  कर  रहे
 नेमित्तिक  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  श्रौर  जिनकी  सेवाएं  अभी  तक  नियमित  नहीं  की  ई

 क्या  इस  प्रणाली  को  ही  समाप्त  करने  ग्रथवा  उनको  नियमित  श्राधार  पर  नियुक्त  करते  के

 लिए  विचार  करने  हेतु  हाल  ही  में  राजधानी  में  कुछ  बैठकों  शर  विचार-विमर्श  हुआ
 ait

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  :  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 ee

 यराप  इस  समय Veit  हत  क  श्रमिकों  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  FT  कोई र
 :

 विचार  नहीं  है  तो  भी इस  श्रेणी  के  श्रमिकों  का  प्रदान  किए ्  जाप  वाल पू ਂ  श्रावण जनन  यक  संरक्षण  के  मामल  को

 जनवरी  78  के  दौरान  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  अ्रन्तर-मंत्रालय  वँठक  में  पुनरीक्षा  की  ताकि

 इस  समस्या  की  गंभीरता  का  अन मसान  लगाया  जा  सके  ।  जनवरी  197  के  दौरान  हुए  विचार-विम्श

 के  बाद  एकत्र  की  जा  रही  श्रतिशिक्त  सुचना  के  प्रकाश  में  इस  मामले  पर  ताग  विचार  किया  जाना  है  ।

 Directorates  for  Indian  System  of  Medicine

 376  Shri  Hargovind  Verma  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  asked  the  State  Governments  to  set  up  Directorates
 for  Indian  System  of  Medicines:  and

 (b)  If  so,  the  action  taken  so  far  in  this  direction  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav) :  (a)
 &  (b)  The

 Fourth  Joint  Conference  of  Central  Councils  of  Health  and  Family  Welfare
 held  at  New  Delhi  from  28th  to  3151  January,  1978,  recommended  that  in  those  States/
 Territories  where  no  set-up  exists  for  dealing  with  matters  relating  to  Indian  Systems  of

 Medicine  suitable  organisation  should  be  established  most  early.  This  recommendation
 has  been  forwarded  to  the  State  Governments/Union  Territories  for  implementation

 करोल  बाग  एक्सचेंज  नयी  दिल्‍ली  से  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन  वापिस  लिए  जाने  पर  war  राशि

 बापिस  किया  जाना

 377  श्री  दर्गा  चन्द :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  राशि  war  करानी  पड़ती क्या  gerry

 क्या  ग्रस्थ  टेलीफोन  कनेक्शन  वापिस  लिए  जाने  के  जमा  राशि  वापिस  नहीं  की

 जाती  1.0

 — 1977  से  दिसम्बर  977  तक  की  gata  के  मह हीनेवार  करोलबाग  टेलीफोन

 एक्सचेंज  से  कितने  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शन  वापिस  लिए

 sat  झ्रवधि  के  महीनेवार  =  ह ण  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  कितनी  जमा  राशि  ara

 की

 उपरोक्त  श्रवधि  के  महीनेवार  उस  टे  न  में  जमा  राशि  वापिस  करने

 के  कितने  मामले  श्रमिर्णीत  थे  तथा  जमा  राशि  श्रविलम्ब  वापिस  करने  के  लिए  क्या  कांयं  वाई  की  गई
 a  ?

 संचार  राज्य  dat  प्रसाद  :  जी  ह  ।

 जमा  की  रकमें  बकाया  रकमों  का  समायोजन  करने  के  बाद  देय  होने  पर  वापस  कर  दी

 जाती  हैं  ।

 ग्रप्रैलਂ  1977  से  दिसम्बर  1977  तक  करोलबाग  एक्सचेंज  से  99  श्रस्थायी
 टेलीफोन

 कनेक्शन  वापस  ले  लिए गए  थे  |  उसका महीनेवार  ब्यौरा  विवरण  में  दे  दिया  गया

 ata  77  से  दिसम्बर  77  की  श्रवधि  में  जमा  राशि  की  कोई  वापसी  नहीं  की  गई  थी

 वांछित  सुचना  अनुबंध  में  दी  गयी
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 जहां  कहीं  जमा  धन  की  वापसी  देय  हो  जाती  वहां  उन  wat  की  शीघ्र  areal  के  लिए

 कदम  पहले से  ही  उठाए  जा
 रहे  हैं

 ।

 कुछ  मामलों  में  लेखाओं

 को  प्रन्तिम रूप  देने  के  लिए  उपभोक्ताओं
 से  मांगे  गए  हैं  ।  23  मामलों  की  स्थिति  ग्रन्तिम  बिल  जारी  करने  के  बाद  ही  स्पष्ट  हो  सकेंगी  |

 विवरण

 aq  1977  से  दिसम्बर  1977  तक  करोलबाग  एक्सचेंज  में  श्रस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 संबंध  में  जमा  धन  की  वापसी  की  महीनेवार  स्थिति  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  oa

 मही ना  वापस  लिए  रकम  वापसी  उन  मामलों  उन  मामलों वापस की  गई

 गए  टेलीफोनों  जमा  के  भ्रनिर्णीत  की  सं  ०  की  सं०

 की  सं०  की  संख्या  मामलों  को  जिनम  अन्तिम  जिनमें

 सख्या  बिल  जारी  वसूली की

 होने हैं  जानी है

 सन्न  197  5

 मड  1977  9

 1977  8  द

 1977  15

 कग है  1977  13

 1977  12  10

 ग्रकत घार  1977  10  5

 1977  12  12

 1977  11  हनन  नन

 Se  et  NRC

 याग  99  40)  23  36
 =

 बहादुरगढ़  टेलोफोन  दिल्‍लो  में  पारी  बाहर  fara  कनेक्शन  लगाया  जाना

 37  at  गोन्विद  मुन्डा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  श्रन्तगंत  बहादुरगढ़  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के

 लिए  योर  टेलीफोनਂ  की  प्रतीक्षा  सुची  में  विशेषकर  दर्ज  दो  नम्बरों  20.0  श्रौर  206  बी

 नए  डेलीफोन  कनेक्शनों  को  लगाने  के  लिये  उसमें  फेर-बदल  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  क्या  काण  श्र

 > & (77)
 क्या  ए

 से  पारी-बाहर  टेलीफोन  कनेक्शन  fare  हैं ौर  यदि  नहीं  तो  इसके  लिए  कौन

 अधिकारी  जिम्मेदार हैं  तथा  सरकार  का  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री
 नरहरि

 प्रसाद
 :

 जी  नहीं  |  प्रतीक्षा-सूची  में  कोई  फेर-बदल नहीं
 क्रिया  गया  है  ।  सूची  में  वरीयता  का  क्रम  संबंधित  miqapl  द्वारा  श्राग्रिम  जमा  राशि  का  भुगतान
 करने  की  तारीखों  के  rare  पर  रखा  जाता

 ैं
 क्रमसंख्या  20  2064,  207  208 के  मामलों

 में  नगतान  की  atte  न  1  वन  76,  11  76,  17-11-76  अर  25-  11-76 @  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता
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 (7  )  पंजीकरण  सं०  20  ञ्क  श्रौर  2068  क्  लिए  दिए  गए  कनेक्शन  बारी  ari  पर  दिए  गए

 हैं  श्रौर  नियमित  हैं  ।  झधिकारियों  के  खिलाफ  किसी  प्रकार  की  कार्रवाई  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं

 झंडसान  निकोबार  द्ीपसमह  में  कार्यरत  डाक्टर

 379.  श्री  पदमाचरण  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्री  we  बताने  की

 कपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  श्रण्डमान-निकोबार  द्वीपसमूह
 में  बहुत  से  डाक्टर  कई  वर्षों

 से  तदर्थ  भ्राघार  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  वहां  पर  कितने  डाक्टर  काय  कर  रहे  हैं  ate  कितने  वर्षों  ;

 (7)  डॉक्टरों  के  कितने  पद  खाली  पड़  हुए  श्रौर '

 जबकि  श्रण्डमान-निकोबार  में  डॉक्टर  कार्य  करने  के  इच्छक  नहीं  क्या  सरकार  ऐसे

 में  तदर्थ  नियुक्तियों  का  शभ्रनुमोदन  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जी  हाँ  ।

 ate  सूचना  का  एक  विवरण  संलग्न है  ।
 चिकित्सा  श्रधिकारियों  की  तदर्थ  श्राधार  पर  निधूक्ति  फिलहाल  नहीं  की  जा  रही

 रिक्त  पदों  की  संख्या

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  सम्मिलित  पदों  पर  तदर्थ  ATATS  पर  कार्य  कर  रहे
 चिकित्सा  श्रधिकारियों  की  संख्या  और  उन्हें  अश्रौर  निकोबार  द्वीप

 समूह में  किस  at  तैनात  क्रिया  गया  ।  |  जी'०डीं०श्रौ०  2

 1972  से

 1973  से  3

 1974 से

 1975 से

 1976 से  6

 1977 से

 26  2

 जा०  Sto  1

 शून्य  5

 सुपरटाईम

 ey

 fara

 1

 Provision  of  Telephone  Connections  in  Surat

 +380.  Shri  Chhitubhai  Gamit  :  Will  the  अ
 की

 of  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  new  telephone  connections  demanded  in  Surat  Telephone  Division

 during  the  period  from  1975  to  1977;
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 (0)  whether  new  telephone  connections  could  not  be  provided  in  Surat  Telepeone
 Division  due  to  shortage  of  the  requisite  stores;  and

 (c)  the  time  by  which  all  these  connections  will  be  provided  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a}  From

 1975  to  1977,  3878  new  demands  for  Telephone  connections  were  registered  in  Surat  Tele-

 phone  District.

 (b)  During  the  last  three  years  6298  telephone  connections  have  been  given  in  Surat

 Telephone  District.  The  other  demands  are  pending  for  want  of  spare  capacity/stores.

 (c)  It  is  expected  that  these  demands  will  be  cleared  by  1979,

 भारतीय  दूतावासों  वारा  हिन्दी  का  प्रयोग

 381,  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  सभी  दूतावासों  को  सभी  सरकारी  पत्र  व्यवहार  हिन्दी  में  करने

 का  निदेश  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  की  ध्यान  में  रखा  है  जो  दूतावास  के  हिन्दी

 न  जानने  वाले  क्ंचारियों  को  श्रौर
 जिनके  भ  विष्य  पर  प्रत्यक्ष  प्रथवा  परोक्ष  रूप  से  प्रभाव हिन्दी  न  जानने  वाले  कर्मचारियों  +

 पड़  सकता  के  उचित  हितों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारी  :  जी  नहीं  ।

 तौर  :  प्रण्न  नहीं  उठता  ।

 कोयला  खानों  में  दुर्घटनायें

 3४2.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पद

 ह नवम्बर  1977  के  दौरान  कोयला  खानों  में  कुल  कितनी
 दुघेटनाएं  हुई

 उनमें  झ्न्तग्रेस्त  मजदूरों  की  संख्या  कितनी

 प्रति  वर्ष  कितने  प्रतिशत  श्रमिक  दुर्घटनाग्रस्त  होते  और

 werent की  तुलना  में  श्रमिकों
 की  T Weawetay BIT are  ऐसी  दुर्घटनाओं at  प्रतिशतता  कितनी  है  ?

 तवम्बर संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  are

 क्षेत्रों  की
 कोयला

 खानों  में  हुई  दुघेटनाश्ं  की  संख्या  इस  प्रकार
 थी

 :
 i

 घातक  गंभीर
 मृतकों  की  गं  भार  रूप
 सख्या  घायल

 हुए
 का  संख्या

 सरकारो  क्षत्र
 1977  12  156  14  160

 1977  8  134  143
 गैर-सरकारी  क्षेत्र  :

 1977  न्य
 1977  शन  |
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 19.77  i  नियोजित  श्रमिकों  की  —— sreat  दर  0.45  aay  ( satera  wine )  प्रति  हजार

 श्रसिर  थी  शर  गंभीर  रूप  से  घायल  श्रमिकों  की  दर  4.
 16

 प्रति  हजार  श्रमिक  थी  ।

 भारत  तथा  पन्थ  देशों  में  नियोजित  श्रमिकों  की  प्रति  हजार  तुलनात्मक  मृत्य ष्  दर  नीचे  सारणी  में
 aos a दी  च

 1975  1976  1977

 भारत  IG  0  0.  45  3 (wahaR)

 ह  43  0  37 ्ब्र

 च  कोस्नोवा  किया  0  61.0  0  97  उपलब्ध  नहीं
 फ्रांस  Vv  बत 56  उपलब्ध  नहीं

 सू  ०  चत  26  Y  20  उपब्लध  नहीं

 To  ध् ध न्द्ठ  To  क  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं

 पश्चचिस '  जर्मनी  0  49  0.44  उपलब्ध  नहीं
 ee

 जहाँ  तक  गंभीर  चोटों  की  दर  का  संबंध  हैं  किसी  प्रकार  की  तुलना  करना  संभव  नहीं  क्योंकि
 अत्नश-ननग  देश  गंभीर  चोटों  की  परिभाषा  करते  हैं  ।  तथापि  भारत  के  बारे  में  1975,

 1976.0  श्रौर  1977  के  वर्षों  के  संबंध  में  नियोजित  प्रति  हजार  व्यक्ति  आँकड़े  नीचे  दिए  गाए
 > त  ——

 बी ग 1975  &  ao

 1976  68

 1977  4  16  }

 महाराष्ट्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  हड़ताल  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप

 383.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1978  के क्या  महाराष्ट्र  सरकार  के  कर्मचारियों  ने  1977  ae

 वे दौरान  हुई  हड़ताल  में  हस्तक  करने  श्र  अपनी  माँगों  का  समाधान  करने  के  लिंए  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुरोध  किया  ait

 उनके  भ्रम्पावेदन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  7

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  भ्र  केन्द्रीय  सरकार  या  केन्द्रीय

 औद्योगिक  संबंध  तंत्र  से  इस  प्रकार  का  कोई  अरन रोध  नहीं  किया  गया  a  a  श्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 के  झधीन  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  के  कमेचारियों  आदि  की  हड़ताल  के  मामले में  कोई  कार्थवाहीਂ  की  जा

 सकती  थी  ।  यह  हड़ताल wa  समाप्त  हो  चुकी है  ।

 Percentage  of  Ambassadors  and  Consuls  who  know  National  Language

 384,  Dr.  Ramji  Singh  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state
 the  percentage  of  Indian  ambassadors  and  consuls  abroad  who  know  the  National  Lan-

 guage,  Hindi  and  make  use  of  it?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee):  All  Indian  Heads  of
 Missions  and  Heads  of  Posts  abroad  know  Hindi  in  varying  degrees;  their  use  of  Hindi
 varies  according  to  their  knowledge  of  the  language  and  the  requirements.

 25



 Written  Answers  to  Questions
 February

 23,  1978

 faest  मंत्री  से  चीन  के  राजदूत  को  भेंट

 385.  शनी
 we  सिंह  सेयावाला  :  क्या  घिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीन  के  राजदूत  ने  उनस  भेंट  की  थी  site  उन्होंने  दोनों  देशों  के  बीच  संबंधों  को
 सामान्य बनाने  की  प्रक्रिया  के  क्रामिक  विकास  पर  सामान्य  रूप  से  चर्चा  की  ak

 यदि  तो  सम्बन्धों  को  पूरी  तरह  सामान्य  बनाने  की  दिशा  में  क्या  नये  उपाय  करने
 का

 प्रस्ताव है  ?

 fata  dat  बिहारी  :  शर  30  1977  को  चीनी

 राजदूत  ने  मंत्री  से  भेंट  की  ।  विचार-विमर्श  के  दौरान  विदेश  मंत्रीਂ  ने  पंचशील  सिद्धांतों  के

 आधार
 पर

 चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  के  प्रयत्न  करने  की  भारत  की  नीति  का  संकेत  दिया
 |

 इस
 वात

 पर  मोटे  तौर  पर  सहमति  थी  कि  दोनों  पक्ष  दोनों  देशों  के  पारस्परिक  लाभ  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  झादान

 प्रदान
 की  प्रोत्साहन देंगे  ।  खेल-कूद  झादि  के  क्षेत्रों  में  विद्यमान  संपर्कों  की

 भी  समीक्षा  कीं  गई  ate  श्रापसी  लाभ  तथा  पारस्परिकता  के  सिद्धांतों  के  झ्राधार  पर  शारत  चीन  के
 बीच  विविध  क्षेत्रों  में  प्रादान-प्रदान  कीਂ  wie  अधिक  संभावनाश्ों  पर  विचार  गया

 पास  पोर्ट  प्रक्रियों  का  सरलोकरण

 386.  श्री  सी०के०

 श्री  चतुर्भुज

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के क्या  सरकार  पासपोर्ट  |  ह  लिए  arden  करने  की  प्रक्रिया  को  श्रौर  afar  सरल  बनाने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  रही
 >

 यदि  तो  sam  ब्यौरा  क्या  त्

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  पासपोर्ट  सत्यापन  प्रमाणपत्त  पर  संसद  सदस्यों  की  तरह

 विधायकों  भी  हस्ताक्षर  करने  की  श्रनुमति  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  झ्ौर

 यदि  तो  इस  घार  में  fara  कब  तक  लें  लिया  जाएगा  |

 विदेश  मंत्री  (steer  बिहारी  :  ate  हाल  ही  में  क्षेत्रीय

 का  जो  सम्मेलन  gat  था  उसमें  पासपोर्ट  के  लिए  करने  प्रत्रिया को
 सरल

 बनाने  के  संबंध  में  कई  सिफारिशें  की  गई  थीं  ।  ये  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं

 ्
 site  सरकार  को  इस  aime  के  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  कि  विधान  सभा  सदस्यों  को

 भीं  पासपोर्ट  सत्यापन  प्रमाण-पत्नों  पर  हस्ताक्षर  करने  का  प्राधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  ae  सरकार  के

 विचाराधीन  है

 खंडवा  जिले
 के  निमनदाद  गांव  में  टेलीफोन  कनेक्शन  की  व्यवस्था

 387.  श्री  परमानन्द  गोबिन्दजीवाला :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खंडवा  जिले  की  तहसील  बुरहानपुर  में  निमनदाद  गांव  के  उपभोकक्‍्ताशं

 ने  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  विभाग  के
 पास  wafers  धन  जमा  किया  है  ;  झ्र
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 oe
 >  Th  a यहापि  दो  ag  a  द है  प्लन  समय  बीन  गया  ठ  परन्तु  टेलीफोन  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 संचार  राज्य  मंत्री  ware  :  श्रौर  जी  हां  ।  खंडवा  जिले
 कस

 प्रदेश  )  at  तहसील  के  गांव  निमनदाद  के  तीन  श्रावेदकों  ने  seit  दी  है  श्रौर  खाकनार

 टेलीफोन  एक्सचेंज  से  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  लिए  श्रग्िम  जसा  राशि  का  भुगतान  किया  है  ।  लाइन

 स्टोर  की  कमी  के  कारण  ये  कनेक्शन  पहलें  नहीं  दिए  जा  सके  ।  राशा  है  कि  ग्र  31-3-1978  तक  ग्रे

 कनेक्शन  दे  दिए  जाएंगे  |

 Cremation  of  Bodies  as  Unclaimed  at  Lala  Ram  Swarup  T.B.  Hospital,

 Mehrauli

 388.  Shri  5.5.  Somani  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased
 1o  state

 (a)  whether  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  report  in  the  Nav  Bharat

 Times  dated  11th  January,  1978  that  the  dead  bodies  of  patients  in  Lala  Ram  Swarup  T.B

 Hospital  Mehrauli  are  cremated  as  unclaimed  without  intimating  their  relatives;

 (b)  if  so,  the
 number

 of  such  casés  during  the  last  year;  and

 (c)  the  steps
 taken

 by  Government  to  check  it  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  :  (a)
 Yes.  A  news  item  in  Nav  Bharat  Times  of  the  11th  January  1978  has  appeared  about  the

 cremation  of  the  dead  body  of  Shri  Suchet  Singh.

 (b)  &  (c)  13  unclaimed  bodies  were  cremated  under  hospital  arrangements.  Out

 of  13,  eight  dead  bodies  were  those  of  outsiders  and  5  were  local.

 According  to  the  hospital  authorities  13  unclaimed  bodies  were  cremated  under

 hospital  arrangements  because  either  their  local  addresses  were  fictitious  and  no  one  came

 to  claim  them  or  they  came  from  outside  Delhi.  If  dead  bodies  are  not  disposed  of  within
 6  to  8  hours,  the  hospital  staff  are  reluctant  to  help  in  the  disposal  because  of  early  putre-
 fication  of  the  TB  patient’s  bodies  as  there  are  no  cold  storage  arrangements  to  keep  dead

 bodies  indefinitely  in  the  hospital.

 Appointment  of  Medical  Superintendents  in  Mental  Hospitals  and  Leprosy  Hospitals
 in  Goa

 389.  Shri  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  such  Medical  Superintendents  have  been

 appointed  in  mental  hospitals  and  leprosy  hospitals  in  Goa  who  are  specialists  of  other

 diseases  and  not  of  these  ones  causing  great  difficulty  to  the  patients;

 (b)  if  so,  whether  the  age  old  Portugese  rules  which  are  still  prevalent  there  are

 responsible  for  creating  this  situation;  and

 in  order  to  avoid  such (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  amend  these  ru
 situation  in  future  ?
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 ह  —

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambl  Prasad  Yadav)  :  (a)
 The  Director  of  Health  »  ervices,  Goa,  Daman  and  Diu  has  intimated  that  the  Medical

 ‘Superintendent  of  the  Leprosy  hospital  is  trained  in  Leprosy  while  the  post  of  Medical

 Superintendent  of  the  Mental  Hospital  is  vacant.

 (b)  No.

 (c)  Does:not  arise.

 Effect  of  Smoking

 399.  Shri  Dharmasinhbhat  Patel  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  smoking  does  harm  to  human  body  or  it  shortens  the  life,
 if  so,  how  much  age  is  shortened  by  smoking  ‘one  cigarette;

 (b)  whether  Government  have  taken  any  legislative  measure  in  view  of  the  harm  done

 by  smoking;  if  so,  the  nature  thereof;  if  not,  when  they  propose  to  take  such  a  legislative
 measure

 (c)  whether  Government  are  aware  that  Scotland  or  any  other  country  has  taken

 legislative  measures  in  view  of  the  harm  done  to  health  caused  by  smoking,  if  so,  the  nature
 thereof;  and

 (d)  the  action  Government  contemplate  to  take  to  prohibit  smoking  and  the  time

 by  which  it  will  be  done  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  :  (a)

 Yes,  however,  no  study  has  been  made  as  to  how  much  life  is  shortened  by  smoking  one

 cigarette.

 (b)  Yes.  An  Act  viz.  ‘Cigarette  (Regulation  of  Production,  Supply  and  Distribution)
 Act,  1975,  has  already  been  enacted.

 (c)  No.

 (d)  No  action  has  so  far  been  taken  by  the  Government  to  prohibit  smoking.  An
 1 Ti नत  Tyietrils WISTTID  u  tion)  Act,  was, Act  viz.  ‘Cigarette  (Regulation  of  Production,  Supply  a

 however,  enacted  which  included  various  measures  to  limit/restrict/eliminate  tobacco

 consumption  in  the  country.

 कायाकल्प  योजना  को  त्रध्ययन  wie  परीक्षण

 391  श्रीमती  पार्वती  देवी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  की  कृपा

 करेंगे  कि  क

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हिमालय  श्रौर  भारत  के  श्रन्य  दूर  दराज

 के  क्षेत्रों  में  विभिन्न  gare  मानसिक  झर  शारीरिक  रोगों  का  इलाज  करने  के  लिए  काया  कल्प  श्र

 नल जड़ी  बूटी  संबंधी  चिकित्सा  के  प्राचीन  विज्ञान  में  विशेषज्ञ  उपलब्ध  २

 )  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारत  का  यह  प्राचीन  ज्ञान  बुल्कारिया
 से  लोगों  को  श्राकर्षित  कर  रहा  श्रौर

 ध्ययन क्या  सरकार  का  बिचार  काया[कल्य  योजना  का  अ  ध्ययन  करने और  परीक्षण  करने  का
 है  श्रौर  इस  योगियों  का  कोई  दल  गठित  करने  का  है  ताकि  इस  ज्ञान  को  लुप्त  होने  से
 वचाया  जा  सके  श्रौर  उसे  हमारे  देशवासियों  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जा  सके ;
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 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्रों  जगबम्बी  प्रसाद  हिमाचल

 देश  के  ay  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  कायाकल्प  संबंधी  विशेषज्ञ  उपलब्ध  हैं  या  नहीं  इस  मामले  में  कोई

 सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  विभिन्न  कठिन  सानसिक  मौर  more  रोगों  इलाज  के  लिए

 जड़ी-बूटी  चिकित्सा  का  संबंध  है  इसके  लिए  दैश  के  विभिन्न  भागों  में  विशेषज्ञ  उपलब्ध  हैं
 ।

 जी-हां  ।  सरकार  जानती  है  कि  योग  ate  wade  के  प्रति  विभिन्न
 बाहरी  देशों

 के

 वैज्ञानिक  हो  we  ।

 इस  पर  प्रसक्नांवित  योग
 श्र

 प्राकृतिक
 चिकित्सा  श्रनुसंधान  परिषद्‌

 द्वारा
 विचार  किया

 जाएगा
 ।

 डाक  सुविधा  से  वंचित  गांव

 392.  r pele
 :.

 क्या  संचार  मंत्री  ग्रह  बताने  . की  कृपा  करेंगे  fe

 देश  में  राज्यवार  ऐसे  कितने  गांव  हैं  जहां  डाकघर  नहीं  हैं  ;

 दन  गांवों  में  डाकघर  खोलने  में  कितना  समय  लगेगा  ;  ak

 ग्रामीण  क्षेत्रों

 करने  का  है  *?  में  डाक  सुविधाएं
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार का  विचार  क्या  कार्रवाई

 संचार  राज्य  मंत्री  प्रसाद  :  4,67,185  राज्यवार  स्थिति  द्शनि  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 ate  देहाती  इलाकों  में  नंए  डाकघर  खोलने  के  लिएं  विभाग ने

 यातायात  शौर  लागत  पर  श्राधारित  कुछ  मानदण्ड  अपनाए  हुए  हैं  ।  देहाती  इलाकों  में  डाक  सुविधाएं
 देने  की  योजना  बनाने  ate  उनका  करने  के  लिए  मानदंडों  का  पालन  किया  जा  रहा

 हैं  ।

 क्रम  डाकघर

 स०
 बसे

 हुए
 गांव

 aa  13948

 56928

 गूजरात  11737

 A722

 हिमाचल  प्रदेश  15057

 जम्मू  व  कश्मीर  5435

 उसम  19633

 केरल

 कर्नाटक
 एएए  ध

 19152
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 10.  महाराष्ट्र  e  26128

 64175 11.  मध्य  प्रदेश

 12  1580

 13  मेघालय  4323

 831 14

 15  उड़ीसा  41101

 16  राजस्थान  26119

 9097 17  पजाब  ह

 18  सिक्किम  127

 19  7917

 4344 20  ब्रिपरा

 21  उत्तर  प्रदेश  98790

 22  पश्चिम  बंगाल  32007

 aa  शासित

 344 झंडमान  निकोबार  द्वीपसमूह

 19 2.  चण्डीगढ़

 2849 प्रदेश

 दिल्ली  142

 rat  दमण  315

 दादरा  नागर  हवेली

 लक्षद्वीप

 मिजोरम  .  86

 पांडिचेरी  277

 a

 467185 योग  ह
 ि

 Agreement  with  Soviet  Union  for  Production  of  amuionium  sulphate  fertilizer  at  Bhilai  Steel

 Plant

 393.  Shri
 Surendra

 Jha  Suman :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to

 state

 (a)  whether  an  agreement  was  signed  with  the  Soviet  Union  in  1955  for  production
 of

 ammonium
 sulphate  fertilizer  at  Bhilai  Steel  Plant

 (b)  whether  it  was  declared  in  the  agreement  on  ammonium  sulphate  plant  in  1959

 that  the  production
 capacity

 of  the
 plant

 would  be  16
 ,000  tonnes;

 (c)  whether  a  scheme  was  also  formulated  at  that  time  for
 prot  ction of  12,000  tonnes

 of  huric  acid  from  coalgas  required  for  the  said  fertiliz  ar

 (d)  if  sc
 ),  the  deatils  thereof  ?
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 SBS,  1899  प्रबनों के  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of,  State-in  the  Ministry  of  Steel  ang  Mines  {Shri  Karia‘  Munda):  (a)  An
 Agreement  was  signed  between  the  Governments  of  India  and  Soviet  Union  in  1955  for

 preparation  of  Detailed  Project  Report  for  a  one  million  tonne  ingot  capacity  steel  plant
 at  Bhilai.,.  The  Detailed  Project  Report  also  provided  for.  16,300  tonnes
 of  Ammonium  Sulphate  as  a  coke  oven  by  product.

 (b)  In  1959,  another  agreement  was  signed  for  2.5  MT  expansion  project  of  the
 steel  plant  and  the  capacity  of  Ammonium  Sulphate  plant  was  increased

 to  32,  600
 tonnes.

 (c)  and  (d) :  The  agreement  of  1955  provided  for  a  Sulphuric  Acid  plant  of
 18,000  tonnes  annual  capacity  in  terms  of  monohydrates  which  was  increased  to  27,  000
 tonnes  as  per  1959  agreement.

 यूनानी  तथा  होम्योप॑थिक  श्रौषधियों  पर  सरकार  का  नियंत्रण

 394.  श्रो  बल  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  यह  बताने  की  कृप
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  एलोपैथिक  औषधियों  पर  सलाहकार  का  नियंत्रण  है

 आ्रायुव  तथा  होम्योपैथिक  श्रौषधियों  पर  सरकार  का  कोई  नियमित  नियंत्रण  नहीं  श्रौर

 क्या  यूनानी  अथवा  होम्योपैथिक  श्रौषधियों  से  उपचार  कराने  वाले  साधारण

 मनुष्य  को  बचाने के  लिए  इन  श्रौषघधियों  के  को  श्रौषधि  नियंत्रण  नियमों  में  संशोधन  करके

 उन  के  भ अतगत  लाने  का  विचार  है  ;

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्रो  sera  प्रसाद  यह  कहना

 wet  नहीं  कि  यनानी  और  होम्योपैथिक  औषधियों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं

 है  ।

 होम्योपैथिक  दवाए  rear  दवाओं  को  अगस्त  1964  झ्ौषधि  झौर  प्रसाधन

 सामग्री  after  तथा  उसके  Wears  बने  नियमों  के  उपबन्धों  से  अलग  रखा  गया  था  ।  तथापि

 18-8-64  से -लाग  किए  गए  एक  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  कोई  भी  हॉम्योपैथि क  दवा  निर्माण

 लाइसेंस  के  बिना  नहीं  बनाई  जा  सकती  ।

 1964  में  नियमों  में  जो  परिवर्तन  किए  गए  थे  उनके  फलस्वरूप  होम्योपैथिक  दवाइयों  की  बिक्री

 भी  बिक्री  लाइसेंस  से  हीं  की  जानी  होती  है  ।

 आयर्वेदिक  श्रोर  watt  दवाइयां

 1940  को  1964  में  संशोधित  कर  दिया  गया  था ग्रौषध  att  प्रसाधन  सामग्री

 जिसके  अनुसार  aden  श्र  यूनानी  दवां  को  भी  इस  के  श्रन्तमंत

 ले  लिया  गया  i  फरवरी  1970  में  किए  गए
 झोषधि ि ८

 are  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  के  संशोधन  a

 आयुर्वेदिक  भ्रौर  यूनानी  दवाइयों  के  विभिन्न  घटक  नियमों  के  श्रनुसार  दवाइयों  के  लेबल  पर  प्रदर्शित

 करने  जरूरी  बना  दिए  गए  कच्चा  सामग्री  शौर  तैयार  दवाइयों  की  जांच  श्रनिवाये  कर  दी  गई

 उनका  feats  रखना  जरूरी  बना  दिया  गया  है  ate  wer  में  यह  भी  जरूरी  बना  दिया  गया  है  कि

 इन  दवाइयों का  निर्माण  विहित  वाले  सक्षम  व्यक्तियों  की  देखरेख मे  स्वास्थ्यकर  हालात

 म  जाय

 तथापि  ग्रायुवदिक  और  यूनानी  दवाइयों  की  बिक्री  को  ऐसे  सभी  मामलों  में

 जहां  दवाइयां  किसी  विधिवत  लाइसस  प्राप्त  निर्माता  द्वारा  तयार  को  गई  बिक्री  लाइसेंस  से

 छट  दे  दी  गई  है  ।
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 Written  Answers  to
 कसा

 Phaiguna  4,  1899  (Saka)

 Promotion  and
 Confirmation

 of
 Clerks  of  Engineering  Division

 and  sub-Division :  Central

 Telegraph  00९,

 395.  Shri  Daya  Ram  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 io  state:

 (a)  Whether  the  Clerks  of  Engineering  Division  and  sub-Division,  Central  -Fete-

 graph  Department  have  been  placed  in  one  unit’  but  the  rules  for  their  promotion  and

 confirmation  are  different  and  if  so,  the  reasons  theréfor;  and

 (b)  Whether  vide  his  letter  No.  201/35/77-STN  dated  26th  October,  1977,  D.G.P  &  T

 have  given  orders  to  the  General  Managers  of  all  the  States  and  Controller,  Telephone

 Stores,  etc..to  confirm  and  make  promotions  of  the  Clerks  working  under  them  keeping
 in  view  the  dates  of  their  appointment  and  these  orders  have  not  yet  been  implemented  and
 if  so,  the  -reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai):  (a)  Ne,  Sit

 The  clerks  of  Engineering  Division  and  Sub-Division  are  borne  on  a  common  gradation
 jist  The  Telegraph  office  clerks  are  on  a  separate  gradation  list.  However,  the  rules  for

 pi
 omotion  and  confirmation

 of  all  ckerks  are  the  same.

 (0)  Vide  letter  referred  to  the  cadres  of  clerks  in  Engineering  पिक  under  General

 Managers
 and  Controller  of  Telegraph  Stores  have  been  merged  w.e.f  from  1-

 10-77.
 Confirmation  and  promotion  against  posts  arising  after  1-10-77  will  be  borne  on  the  common

 seniority  list.

 The  progress.as  to  implementation  of  the  orders  is.  being
 collected

 and  will  be  placed
 on  the  Table  of  the  House.

 पत्रकारों  तथा  गेर-पत्रकारों  लियें  मजूरो  बोड  द्वारा  कार्य  का  पुरा  किया  जाना  wie

 श्रन्तरिम पंचाट  का

 396,  श्री  चित्त  ag:  कया  संसदीय  कार्य are  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 (=)  पत्रकारों  तथा  गैर  पत्रकार  कमंचारियों  लिये  मजदरी  बोर्ड  द्वारा  अपना  कार्य  कब  तक

 पुरा  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है  |

 मजदूरी  बोर्ड  के  अन्तरिम  पंचाट  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  क्या है  ait

 किन कै ण्स  नियोजकों  के  faeg  क्यां  कां्रेवांही  at  गई हैं  जिन्होंने  इसे  कार्यान्वित  नहीं  किया
 जे

 संसदीय तथा  श्रम  बोर्डों  ने  शभ्रन्तरिम  मजदूरी

 दरों  के
 eae.

 ग्रपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  दी  हैं
 1  सरकार ने  मजदूरी  की

 र ||  चके  uu fear, at  1...  :  1977-8  अधिसूचित  कर  दी  हैं  1977:  में  मजदूरी  से

 नियोजकों  के  प्रतिनिधि  अलंग हो  गए  इसलिए  कोई  बठक  नहीं  ee

 विवरण  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  I.

 [Sarrete  में  रखा  गया ।  देखिय  संख्या एल  0  डी  01550/78]

 श्रन्तरिम  मजदूरी  दरों  .  कार्यान्वयन  नियोजकों -  कानूनी
 «  fartrarey  है  ॥

 में  पर्याप्त  मशीनरी  व्यवस्था  जिसके  .  द्वारा  .  संबंधित  सरकार  को  dist  नियोज़कों
 न् के  विरूद्ध  कार्यवाही  करने  ण  afanre  fsrr  गए
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 nik «  opper  Plant  in  Mala  11 I  hand

 397.  ri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No  1524  on  the  24th  November,  1977

 and  state

 (a),  the  time  by  which  work  on  Malanjkhand  Copper  Plant  is  likely  to  be  conimen-

 ced  and  when  it  is  likely  to  be  completed  and  the  time  when.  it  will  earn  profit

 (b)  when  the  work  on  ‘Banjad  River  Scheme is  likely  to  be  completed  and  the  quantity
 of  water  to  be  supplied  for  this  project  from  this  river;  and

 (c)  whether  this  Malanj  Copper  Project  will  be  started  with  the  assistance  of  Soviet

 Union  and  if  so,  the  nature  of  assistance  likely  to  be  received  from  the  Government  of

 Soviet  Union  in  this  respect  ?

 The  Minister  of  Steel  and  Mines  (Shri  Biju  Patnaik):  (8)  Work  on  the  Malanjkhand

 Copper  Project  has  already  commenced  from  June,  1977.  The  mine  construction  and
 erection  of  matching  concentrator  of  one  million  tonnes  of  ore  capacity  per  annum.  is

 expected  to  be  completed  by  September,  198].  The  expansion  of  mine  and  concentrator

 capacity  to  2.million  tonnes  per  annum  is  expected  to  be  achieved  by  September,  !983.

 The  project  is  expected  to  earn  profit  in  the  first  year  of  regular  operations  viz.  1982-83.

 This,  however,
 will  depend  upon  the  necessary  allocation  of  funds  by  the

 Planning
 Com-

 mission.

 (b)  The  work  on  the  Banjar  River  Scheme  is  likely  to  be  completed  in  a  period  of
 3  years  from  the  date  of  commencement  of  the  work.  The  Scheme  will  provide  5  million

 gallons  of  water  per  day.to  the  Malanjkhand  Copper.  Project

 (c)  The  Detailed  Project  Report  for  Malanjkhand  Copper  Project  was  prepared  by
 a  Soviet  firm  of  consultants.  No  further  specific  technical  or  financial  assistance  from  the

 Government  of  Soviet  Union  is  proposed  for  the  implementation  of  this  project

 मनोरोग  चिकित्सक  समाज  का  वधिक  सम्मेलन

 398.  थो  Momo  wanker  :  कया  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मानसिक  रोशियों के  अच्छे  श्रौर  aca  उपचार  के  लिएं  मद्यपान  तथा  a  1912

 के  भारतीय  उन्माद  अधिनियम  के  स्थान  पर  नया  श्रधिनियम  बनाने  की  तत्काल  पर  विचार

 करने  के  लिए  भारतीय  मनोरोग  चिकित्सक  समाज  के  30  लें  सम्मेलन  sve,  जिसका  उदधाटन

 HUNe  मंत्री  ने  किया  कछ  सिफारिशों  की  wk

 तो
 उनका  ब्योरा  है

 स्थास्थ्य  site  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्रो  (sit  लगवम्बों
 '

 were  झोर

 सुचना  ण्नल्र
 की  जा

 रही  हे  श्रौर  सभा  पटल
 पर

 रख  जाएगी

 33



 Writter  Answets  to  Question  February  23,  1978:

 मंत्रियों  के  टेलीफोन  कीलों  को

 399.  सम्पत्ति राम  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रियों  के  श्रावासों  पर  लगे  हुए  टेलीफोनों  से  काल  करने  की  कोई  सीमा  है

 (a)  यदि  तत्संबंधीਂ  ब्यौरा  क्यां  है

 यदि  तो  इसके  क्या  विशिष्ट  कारण हैं

 क्या  मंत्रियों  के  श्रावासों  लगे  हुए  टेलीफोनों  से  कालें  करने  की  संख्या  की

 सामा  निर्धारित  करने  का  अब  कोई  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  कब

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  जी  नहीं  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डाक-तार  विभाग  ने  किसी  उपभोक्ता  द्वारा  की  जाने  वाली  कालों  पर  कोई  नहीं

 i लगाई  1  समान्य  शल्क  की  सीमा  से  ग्रधिक  कालों  पर  डाक-तार  विभाग  चाज  करता

 (4)  जी

 Aluminium  Plant  in  Orissa  with  Collaboration  of  Hungary  and  Iran

 400.  ‘Shri  Rajendra  Kumar  Sharma :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  State  ::

 (a)  whether  an  aluminium  plant  is  proposed  to  be  set  up  in  the  State  of  Orissa  with

 the  collaboration  of  Hungary  and  Iran

 (b)  whether  ‘the  Metallurgical  and  Consultative  Company  Limited
 have  prepared  a  project  report  for  this  purpose;  and

 (c)  if  so,  the  place,  where-the  plant  will  be  set-up  and  the  time  by  which  it  is  likely  to

 be  commissioned  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministry  of  Steel  &  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  to  (c)  The

 Metallurgical  and  Engineering  Consultants  (1)  Ltd.  had  submitted  a  pre-feasibility  report
 for  an  alumina  plant  in  the  State  of  Orissa.  In  order  to  ensure  both  long  term  purchase
 arrangements  with  tiajor  aluminium

 producers,
 and  to  secure  thé  finance  required  for

 setting  up  the  jlant,  M/s.  Aluthidium  Pechiney  of  Frandé  have  been  ‘asked  to
 prepareਂ

 a
 bankable  Feasibility  Réport  for  export-orieiited  aluthinafaluminiunt  plant  based

 on  the
 bauxite  deposits  in  the  Pottangi/Panclipatmali  areas  र्ा

 Tran,  as  also  some  other  countries,  havé  expressed  interest  1.0  long  térin  ptirchase  of

 alumina;  and  the  possibility  of  securing  financial  assistance  for  setting  up  the  project  would
 depend  on  the

 feasibility  of  the  project.  No  Hungarian  collaboration  i is  envisaged
 at  this

 juncture,  and  ‘the  place  and  other  details  Would  denénd  on  e  stidv'io  be  undérfaken  by
 M/s.  Aluminium  Pechiney.
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 4  1899  )  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 —————

 नोट  aarara  के  लिए  एक  बिदेशी  मंत्री  को  सहायता

 401.  श्री  के०  तै०  कोसलराम  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  विदेश  मंत्रालय  में  किसी  वरिष्ठ  श्रधिकारी  ने  दिल्‍ली  में  किसी  विदेशी  मंत्री  की

 16  1978  को  fanfea  हुए  बढ़े  नोट  बदलवाने  में  सहायता की  थी

 विदेश  पंब्रालंय  के  ऐसे  हस्तक्षेप  के  क्यां  कारण  हैं  श्रौर

 क्या  संबंधित  अधिकारी  के  पति|पत्नी  ने  हाल  ही  ,  राजनयिक  पारपत्र  दर  नियमों  का

 ल्लंघन  करते  हए  खाड़ी  के  किसी  देश  की  यात्रा  की  थी
 ?

 विदेश /  मंत्री  wea  :  विदेश  मंत्रालय
 के

 किसी  व्यक्ति  ने  धड़े

 aia  तोटों  को  श्दलवाने  के  लिए  दिल्‍ली  में  किसी  विदेश  मंत्री  की  सहायता  नहीं  की  थी  ।  लेकिन

 एक  feast  राजदूत  ने  दो  मामलों  में  सहायता  के  लिए  दिल्‍ली  में  मंत्रालय  से  श्रंवश्य  संपर्क

 था  जिसमें  से  एक  मामला  एक-एक  हजार  रुपये के  बिलों  से  संबंधित  था  जो  उनके  देश  का  एक  राष्ट्रिक
 विदेशी  मुद्रा  बंक  ड्राफ्ट  के  रूप  में  लाया  था  झ्र  इस  ड्राफ्ट  को  बम्बई  के  एक  बंक  ने  एक-एक  हजा

 रुपये  के  मुल्य  के  बिलों  में  भारतीय  मदा में  बदल  दिया  था  श्रौर  दूसरे  मामलों  में  उसी  मिशन  ने  यह

 कहा  था  कि  उसने  एक-एक  हंजार  रुपये  के  मृत्य  के  नोटीं  में  algal  फीस  वसूल  की  थी  ।

 fate  मंत्रालय  का  यह  कंत्तंव्य  हैं कि  ag  भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  fac  ca:

 संचार  माध्यम  के  रुप  में  कार्य  करे  ate  सामान्य  ग्रत्तर्रष्ट्रीय  1 ws WaT,  के  भनुसार  उन्हें  सहायता  प्रदान
 करे  ।  इसलिए  fata  मंत्रालय  ने  इन  नोटों  को  बदलवाने  के  लिए  इस  मिशन  द्वारा  प्रस्तुत  श्रावेदनों

 पर  लगी  इस  विदेशी  मिशन  की  मोहर  शर  सम्बद्ध  दूर्त  के  Bearatey  को  विधिवत  किंया  था  ।

 (7)  संबद्ध  oferty  की  पटनी  ने  खाडी  के  किसी  यात्रा  राजनथिक  पासपोर्ट  पर

 कीं  थी  बल्कि  एक  सामान्य  पासपोर्ट  पर  की  थी  ।

 सेलम  में  इस्पात  फ्रांसीसी  फर्म  के  बीच  तकनीकों  सहयोंग  के  लिए  were

 402. एस०  कल्यांगसुन्दरम  :

 प्रार ०  थी०

 क्या  इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 क्या  सेलम  इस्पात  लिमिटेड  तथा  एक  फ्रांसीसी  कम्पनी  ata  के
 आरे  एक  करार  पर  हस्ताक्षर हुए  हैं

 (a)  यदि  ती  श  कया  है  ;
 ौर

 7)  संयंत्र
 इस

 समय  किसि  यवस्था  में  हैं  ?

 Ne Seemeeeere
 खाते

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  > oxonr  eet):
 (¥) |  र  (a)  af,  हां

 aan  में  बेदाग  इस्पात  के  ठंडे  बेलन  के  शनंकारी  तथा  तकनीकी  सेवाएं  प्रदान  करने  के  बारें में
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 oe

 सेलम  स्टील  foo  ate  कांस  के  मैससे  पिगिट-लोर  के  बीच  26  1978  को  क  करार पर

 हस्ताक्षर  हए  थे  ।  इस  करार  के  श्रधीन  मस  fafauz-atz  निम्नलिखित  सेवाएं  प्रदान  करेंग  :--

 1  डेटा  आदि  के  रूप  में  तकनीकी  जानकारी  देना

 2  रूपकिन  तथा  इंजीनियरी  कार्यों  के  बारे  में  परामश  देना  oad

 की  जांच  भी  शामिल  ;

 ग्राहंक-सेवा  व्यवस्था  उत्पादों  के
 प्रयोग

 तया  विकास  कि  संबंधित  कायों  में

 सहायता  देना  इ

 4  सेलम  के  कमचारियों  को  प्रशिक्षण  देना  श्रादि  ;

 5  विशेषज्ञों  को  भारत  भेजना  t

 (7)  संयंत्र  स्थल  पर  अवस्थापना  कार्य  पूरा  हो  गया  gi  ठंडी  बेलन  मिल  का

 निर्माण  कार्य  भी  श्रारम्भ  हो  गया  है  ।  मुख्य  संयंत्र  त्या  उपस्करों  के  लिए  टेण्डर  भी  प्राप्त  हो  गए

 हैं

 डाक-तार  विभाग  के  विशागतर  कमंचारियों  को  परिलड़िधयों  का  पुनरीक्षण

 403.  श्री  ज्योतिमेंय बसु  :  कया  संचार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  डाक-तार  विभाग  के  विभागेतर  अंशकालिक  ate  ea  श्रेणियों  के  ग्रामीण  कर्मचारियों

 की  पररिलब्धियों
 के  हाल  के  पुनरीक्षण  के  परिणामस्वरूप  उनमें  सुधार  gat

 (a)  तत्संबंधी  व्यौरा  बया  >  9

 ware  राज्य  मंत्री  (at  नरहरि  जी  हां

 सभी  विभागेतर  कर्मचारियों  के  लिए  जिनके  पास  दो  घंटे  कां  कम  से  करमे

 मेहनताना बढ़ा  कर  100  रुपये  किया  जा  रहा  है  ate  श्रधिकतम  में  10  रू०  श्र  15  रु०  के  बीच

 वद्धि  की  जा  रही  हे

 Grant  of  P.C.O.  in  Sobharia  town:  and  Telephone  Connections  in  Hammana  town  of

 Rewa  District

 404.  Shri  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a}  whether  orders  for  providing  telephone  facilities  to  Sobharia  town  in  District

 Rewa.in-  Madhya  Pradesh  were  issued  several  years  ago  but  no  Public  Call-Offfice  le  as  bee

 opened  there
 till

 today
 and  if  so,  the  reasons  therefor;  and.

 (b)  whether  the  persons  willing  to  get  telephone  connections  in  Hanumana  town  of

 Réwa-District  deposited  one  thousand  rupees  each  one  and  a  half  years  back  but  they  have
 not  been  given  telephone  connections  so  far  and  if.so,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  for  Cemmunications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo-  Sai):  (a)  The
 correct  name  of  the  place  is  presumed  to  be  Semaria.  A  proposal  for  providing  telephone
 facility  at  Semaria  was  approved  in  November,  1976,  but.  the  work  could  not  be  taken  up
 for  want  of

 essential  stores.  The  facility  is  likely  to  be  provided  during  1978-79.

 (b)  Some  persons  paid  the  deposit  before  January,  1977  and  some  as  late  as  January,
 1978.  Approval  for  exchange  has  since  been

 given  and  it  is  expected  to  open  the:  exchange
 by  June,  1978.
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 23  1978  yet  के  लिखिंत उत्तर

 wrwrecey G) sqatfita St were की  उपयोगिता  का  प्रचार

 405.  थ्रो  एस०  श्रार०  दासाथो

 श्री  Toto  सावलकर

 एस०एन०  चतुर्वेदों

 श्री  श्रोम  स्वागों

 कया  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 चाल  वर्ष  के  लिए  लंप  तथा  सी ०  सी०  प्रयोक्ताओं  के  संबंध  में  Tes

 लक्ष्य  क्या  थे  ake  31  दिसम्बर  977  को  इस  बारे  में  वास्तविक  उपलब्धियां  क्या  थीं  BY  गत

 ञ द क्षे  की  उपलब्धियों  में  तुलनात्मक  श्रांकड़े  क्या  3

 देश  की  प्रगति  के  हित  में  इस  बारे  में  विश्वास  का  वातावरण  पैदा  करने  श्रोर

 करण  के  तरीके  की  उपयोगिता  का  प्रचार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए
 जै द  आर

 >  ? इसमें  कहां  तक  सफलता  प्राप्त  हुई  ८]

 atc  परिवार  Regrey  मंत्री  wiarat  प्रसाद  अपेक्षित  सूचना

 ferry में  दी  गई  है

 लोगों  को  श्रपना  परिवार  छोटा  रखने  कें  लिए  समाहार
 रूप

 में
 जो  सेवाएं  सुलभ

 की

 जा  रही  हैं  स्वेच्छा  से  नसबंदी  कराना  उन्हीं  का  एक  महत्वपूर्ण  हैं  ake  उसका  उसी  महत्वपूर्ण  ढंग

 से  प्रचार-प्रसार किया  जा  रहा  है  ।  प्रचार  श्रशियानों में  इसके  प्रति  लोगों  के  दिलों  में  पिछले दिनों
 ae £ Far  २  गलतफहमियों  श्रौर  श्रंदेशों  को  दूर  करने  की  ate  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  पुरुष  नसबंदी

 आपरेशनों  के  लिए  संशोधित  तकनीकी  ari
 :
 निर्देशक  बातें  sit  तय  कर  ली  गयी  हैं  ate  वे  सभी

 war  केद्रों  को  भेजी  जा  रही  हैं  ।  माताओं  ate  बच्चों  की  देखरेख  qe  श्रध्चिक  बेल  दिया  जा  रह

 शाशा है  कि  यह ह  कार्यक्रम  निकट  भविष्य  में  श्रौर  भी  जोर  पकड़ेगा  |

 जिचरण

 1977-78  में  परिवार  weary  कार्यक्रम  को  कार्य  =~ (1TH  श्रनन्तिम

 तरीके  घत्याक्षाय  क  निष्पदित

 1977-78

 दिसम्बर  श्रप्रैल से  दिसम्बर

 1977  तक  1976  वक

 1.  स्वेच्छिक  नसबंदी  arta  ry  4,000,000  569,031  7,080,045

 2.  लूप  निवेशन  1,000,000  184,546  403,  उद

 rn
 5,000,000  2,713,875  र»  399,372

 aa

 नसबंदी  wie,

 1977

 से
 aed,

 1977  में  यह  स्पष्ट  किया
 गया  था  कि

 स्वेच्छिक  नसबंदी  करने  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित  है  sma करने  के  लिए  नहीं  flor

 पूश्रचलित  गर्भनिरोध भोर  we  गोलियां
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 पानी  से  होने  रोगों  के  मामले

 406.  श्री
 Bo  प्रधानी  :

 कया
 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा

 करेंगे

 कि

 (*)  क्या  सरकार  ने  में  पिछले  मानसुन  के  दौरान  हुए  पेचिश  श्रादि

 जेसे  पानी  से  होने  वाले  रोगों  के  मामलों  के  बारे  में  हाल  ही  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  हैं  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  ak

 7)
 सरकार ने  दिल्‍ली  में  बिना  किसी  दूषण  के  पेय  जल  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या

 वाही की  है

 जी  नहीं  ।
 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी

 :

 ate
 यद्यपि  पिछले  मानसुन  के  दौरान  दिल्‍ली  में  पानी  से  होने  वाले  रोगों  के

 संबंध  में  सरकार  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  था  तथापि  जलपूति  ak  मल  निकास

 में  पेय  जल  की  सप्लाई  को  दुषण  रहित  बनाने  के  लिए  सामान्य  एहतियाती  उपाय  बरतता
 रहा

 है  ।

 सिंगापुर  में  श्राजाद  हिन्द  फौज  स्मारक  का  पुनसिर्माण

 407.  हरि  विष्णु  कासत
 :

 er  fata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  सिंगापुर  में  भव्य  श्राजाद  हिन्द  सेना  स्मारक  जिंसे  are  माउंटबेटन

 नष्ट  कर  दिया  सिंगापूर  सरकार  के  सहयोग  के  साथ  qatar  करने
 का

 कोई  प्रयास  किंया  है

 अथवा  का  विचार  है  ;

 यदि  ai,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;  otk

 यदि  तो  उसके  क्या  कारंण  हैं  ?

 a
 विदेश  wat  wea  बिहारी  arate )  :  शर  (7)  सरकार  t

 सेना  स्मारक  के  के  अनौपचारिक  संबंध  में  सिंगापुर  की  सरकार  के  साथ  श्रमी  तक  श्रौपचारिक

 रूप  से  कोई  बात  नहीं  की  है  किन्तु  सम्पर्कों  से  यह  संकेत  मिला  है  कि  सिंगापुर  सरकार  का  रवैया

 अभी  wager  नहीं  हैं  ।  फिर  ag  मामंलीं  निरंतर  भारत  सरकार  के  विचाराधीन है

 408.  श्रो  चोधरी  wer  प्रकाश
 :  गया  स्वास्थ्य  श्रोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 श्रस्पतालों  में  डाक्टर-मरीज  श्रौर  नसे-मरीज  °  के  क्या  सिद्धांत  मान्य  fax  गए

 इस  समय
 दिल्ली  के  wea  में  डान्टर-मरीज  श्रौर  नर्स-मरीज  का

 मनुपात  गया

 (a)
 ee  इस  को  मान्य  सिद्धांतों  से

 कम
 समझा  जां  रहा  तो  बंद  ae  परा

 करने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  प्रयत्न  किये  गये  हैं
 ?
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 स्वास्थ्य  ute  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  प्रसाद  (*)  (a)  अस्पतालों

 डाक्टर-रोगी  ate  नर्स-रोगी  श्रनुपात  के  जो  प्रतिभान  मान्य  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  ——

 (1)  डाक्टर  + HTCT  में  30  पलंगों  ae  शिक्षण  अस्पतालों  में  पलंगों  के

 लिए  6  डाक्टरों की  यूनिट  ।

 (2)  नसे
 नसें  aren  ्रस्पतालों

 5
 और  शिक्षण  श्रस्पतालों  में

 5
 पलंगों  के  लिए एक  ,  नसे  {

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  के  में  डाक्टर-रोगी  श्र  नर्स-रोगी  का  प्रपात  इन  प्रतिमानों के

 भ्रनुरूप ही

 Visit  to-  Foreign  Countries  by  Foreign  Minister

 +409.  Shri  M.A.  Hannan  Alhaj ‘e  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  visited  by  him  during  the  last  two  months;  and

 (b)  the  benefits  accrued  to  India  as  a  result  of  these  goodwill  visit  ?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  )  :  (a)  and  (b)  (i)  Jepal
 9  to  11  December,  2.0  The  Minister  of  External  Affairs  accompanied  the  Prime  Minister
 on  a  goodwill  visit  to  Nepal  which  led  to  of  a  number  of  outstanding  issues

 Particularly  relating  to  development  of  common
 water

 resources  for  the  benefit  of  the

 peoples

 of  the  two  countries.
 +

 Pakistan,  6  to  8  Feb  1978.  As  a  result  of  the  goodwill  visit  of  the  Minister  of
 External  Affairs,  it  has  been  possible  for.  the  leaders  of  India  and  Pakistan  to  have  discus-
 sioris  with  and  better  understanding  of  each  other

 Git)  Australia,  11  to  15  Feb.,  1978.  The  Minister  of  External  Affairs
 accompanied

 the  Prime  Minister  to  the  Conimonwealth  Heads  of  Governinents  regional  meeting  at

 Sydney.  India’s  participation  in  the  meeting  contributéd  to  the  object  of  exploring  possi-

 bilities  of  greater  co-operation  amongst
 the  Commonwealth  countries  of  the  region  as  well

 as  ie  come  Close in  their
 approach

 to
 international

 and  regional  economic
 issues.

 देश  के  ane  डाक्टरों  को  ateet  देनें  के

 410.  श्री  शंकरसिह जी  बाघेला  :  कया  स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि

 देश  में  इस  समयं  बेरॉजगार  डॉक्टरों  की  den  किंतनी  है  :

 (&)  गया  भारत  &  राष्ट्रपति  से  दिली  राज़्य  falcon  afew  सम्मेलन  में  भाषण

 हुए  में  बड़ी  संख्या  .  में  निदयमान  डाक्टरों  रोजगार  देने  की  श्रावश्यकता  पर  बलਂ  दिया

 मौर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  an  प्रयास  किए  गए  हैं  कि  बेरोजगार  डाक्टरों

 रोजगार  मिल  सकें  ate  इन  डाक्टरों  को . कब  ge  रोज़गार  :  की  संभावना  है
 ?
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 pe  tn  I  ne  pe

 श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  (sit  ware  ware  :  ठीक-ठीक  भ्रांकड
 उपलब्ध  नही ंहैं  ।  फिर  30  ने, ६  1977  को  रोजगार  कार्यर्लियों  के  चालू  रजिस्टरों में  9,060

 मेडिकल  Gate  तथा  पोस्ट  प्रेजएट  के  usd

 (@)  जी

 राज्य  सरकारें  इस  समस्या  की  भोर  निरन्तर  रूप  से  ध्यान  रखे  हुए  हैं  छठी  योजना  में
 att  पदों  के  बनने  की  arm  है  जिससे  बेरोजगारी  में  कमी  ar  जाएगी ।

 इस्पात  उद्योग  में  कार्य  कर  रही  के  प्रतिनिधिक  स्वरूप  को  निश्चित  करने  के  लिए

 411.  सोमनाथ  चट्जों  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सभी  इस्पात  संयंत्रों  के  श्रमिकों a  प्रतिनिधियों की  30  1977  को  नई

 दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में  उन्होंने  यह  झ्राइवासन  दिया  था  कि  इस्पात  उद्योग  में  कार्य  करने  वाली  यूनियनों

 के  प्रतिनिधिक  स्वरुप  को  निश्चित  करने  के  लिए  सभी  इस्पात  संयंत्रों  में  गप्त  मत्रदान  कराया  जायेगा

 यदि  तो  इस  के  कियान्बित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाहों  को

 है  ;

 क्या  सरकार  ने  ह  समय-सीगा  निर्धारित  कर  दी  है  जिससे  फब  गुप्त  मतदान  कराया

 ;  शोर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 इस्पात  ध्रौर  खान  मंत्रो  बोल  पटनायक  )  :  नहीं  ।  इस्पात  उद्योग  के  HIATT

 के  विभिन्न  पहलुओं  का  Aeqrt  करने  के  few,  1977  में  गठित  किए  गए  सध्ययन  दलों  के

 सदस्यों  30.0  1977
 को  एक  सम्पूर्ण  बैठक  हुई  थी  जिसमें  wera दलों  at  रिपोर्टे

 भौपचारिक  रूप  से  स्वीकार  की  गई  थीं  ।  इस  बैठक  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  था  fe  संयंत्र

 स्तर  पर  यूनियन को  मान्यता  गप्त  मतदान  पत्न  era  दी  जानी  चाहिए  ।  फ़िर  भीਂ  यह  बात  बता
 दो  गई  थी  कि  इस  मामले  में  श्रम  मंत्रालय  के  साथ  श्रागे  लिखा  पढी  नरनी  पडेगी  ।

 सरकार  का  इरादा  शीघ्र  ही  एक  नया  कानून  बनाने  का  है  जिसमें  एक  संस्थान/उद्यौग  में  एक

 सोदा  एजेंट  के  प्रश्न  सहित  मालिक-मजदूर  सम्बन्धों  के  सभी  पहलू  शामिल  होंगे  ।  प्रस्तावित  कानुन  के

 उपबन्ध  समान  रूप  से  इस्पात  उद्योग  पर  भी  लाग  होंगे  ।

 (=)  are  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  sat  ।

 मक्खन  wf  में  मिलावट

 412.
 श्री  ato  के०  शरोफ  :  नया  स्वास्थ्य wre  परिवार  कल्याण  Wat  बताने  को

 कृपा  करेंगें कि  a

 कया  सरकार  को  गत  छह  महीनों  के  दोरान  श्रन्य  महत्वपूर्ण  नगरों  में
 ara, ara aay,

 खाल  दूध  तथा  श्रौषधियों  में  मिलावट  के  किन्हीं  मामलों  की  जानकारी  मिली  है

 (5)
 गत

 छह
 महीनों  के  दौरान  दिल्ली वर्ट शप  में  तथा  श्रोषचियों  के  कितने  नमूने  विश्लेषण

 लिए  गए  तथा  कितनों  में  मिलावट  पाई  यई  झोर

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  भया  कार्यबाही  को  है

 40



 23  1976  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 स्वास्थ्य  ite  वरिवार  wear
 राज्य

 म  (ot)  ~-  प्रसाद  बादव  )  :  are

 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  श्रौर  पर  रख दी  जाएगी  ।

 wt  जयप्रकाश  नारावण  के  wat  को  बिवाकत  किये  जाने  के  ब  प्रतिवेदन पेश  किया  जाना

 413.  श्री  बसन्त  सांठ

 डा०  रामजो  सिह

 कया  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)

 क्या  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  गर्दी  को  पोस्ट  ग्रेजुएट  मेडिकल

 चंड़ीगढ़

 में  कतिपय  डाक्टरों  द्वारा  कथित  रूप  से  विषाक्त  कर  fea  जाने  के  ब गरे  में  जांच  करने  हेतु  नियुक्त
 To  नागप्पा  भ्रलवा  समिति  श्रपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  पेश  कर  दिया  है

 यदि  तो  उक्त  प्रतिवेदन  के  मख्य  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  मामले में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  प्रसाद  )  नहीं

 श्र  प्रश्न  नहीं  उठते ।

 Opening  of  RMS  Office  in
 Betul  im  M.P

 .-+414,  Shri  Subhash  Ahuja  :  Will  the
 Minister

 of  Communications  be  pleased  to

 state,

 (a),  whether  Government  are  considering  a  prep 11८१1) 0581  to  open  Railway  Mail  Ser  vice

 Office  in  Betul  District  in  Madhya  Pradesh;

 (b)  if  so,  when  it  will  be  opened;  and

 (c)  the  number  of  places  in  Mad} hva  Prat
 yd  ज  desh  where  Railway  Mail  Offices  have  been

 opened  so  far  ?

 ry
 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Nar  11. दे  ह  |

 or»  Prasad  Sukhdeo  Sai)  (a)  No,
 Sir

 (b)  Does  not  arise

 (c)  22 | Railway  Mail  offices  have  $0  fal  opened  in  Madh lya so  far  adhva  radesh  Circle.

 Providing  Telephone  Connections  in  Tikamgarh  and  Chhatrapur  Districts,  M.

 415,  Shri  Laxminarain  Nayak :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 -(a)  the  names  of  the  places  besides  Tikamgarh  and  Chhatrapur
 i in  these  two  Districts

 in  Madhya  Pradesh  where  telephone
 connections  have  been  provided  to  the  peor  ie:

 (9).  whether  there  are  many  Tehsil  places  in  the  above  two  Districts  where  telephone
 connections  have  not  been  provided  to  the’  people  and  thé  names  of  these  places;
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 {c)  whether  at  Newari  which  headquarter,  go  telephone  facilities
 have

 been  provided  even  on  the  demand  of  the  people;

 (d)  whether  telephone  facilities  have  been  sanctioned  for  years  in  Prathipur,  Lidhora,

 Orchha in  District  Tikamgarh  but  still  they  are  deprived. of  this  facility  and  the.  reasons

 therefor  ;  and

 (e)  whether  Newari,  which  is  50  miles  far  from  Tikamgarh  is  not  directly  connected
 and  whether  direct  connection  will  be  provided  soon  and  Prathipur,  Newari,  Orchha  will

 be  directly  connected  with  Tikamgarh  and  Jhansi  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a)  Besides

 Tikamgarh  and  Chhattarpur  the  following  places  have  telephone  connections  provided
 to  the  public

 (i)  Khajurahao
 (ii)  Nowgaon  |  In  Chhattarpur  District

 an (iii)  Harpalpur
 (iv)  Garhi  Malera  ग  in  Tikamgarh  District.
 (v)  Maharajpur  |

 (vi)  Bijawar  |
 (vii)  Jatara  J

 (b)  No  Sir,  All  Tehsil  headquarters  in  Madhya  Pradesh  are  provided  with  Public

 Telehphone  facility.

 (c)  Newari  is  having  a  telephone  Public  Call  Office  and  there  is  no  demand  for  private
 telephones.

 (d)  Proposals  to  open  public  call  offices  at  Prathipur  and  Lidhora  were  sanctioned
 and  both  the  P.C.Os.  are  programmed  for  opening  in  1978-79.  Proposals  to  opena  P.C.O.
 at  Orchha  is  under  examination.

 (e)  Newari  P.C.O.  has  a  direct  access  to  Jhansi  exchange  via  Baruasagar  and  Jhansi
 has  a  direct  trunk  circuit  to  Tikamgarh.  The  proposed  P.C.O.  at  Prathipur  will  be  directly
 connected  to  Tikamgarh.  Proposal  to  open  P.C.O.  at  Orchha  is  under  examination.

 Employment  of  Local  People  of  Bailladila  and  Bhilai  in
 Factories

 416.  Shri  Aghan  Singh  Thakur  :  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour
 be  pleased  to

 (a)  whether  the  local  people  of  Bailladila  and  Bhilai  are  not  given  preference  in  the
 matter  of  employment  in  factories  and  even  their  names  are  not  registered  in  the  Employ-
 ment  Exchanges;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  take  any  step  in  this  regard  so  that  the
 local  people  may  be  able  to  get  employment  ?

 .The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Verma):  (2)  Appli:
 cants  registered  at  Employment  Exchanges  in  whose-  jurisdiction  they  nogmally  reside  are
 submitted  against  the  notified  demands  which  serves  the  interest  of  the  local  people  the
 definition  of  which  is  yet  to  be  evolved.  In  so  far  as  recruitments  in  Central  Government
 Undertakings/Enterprises  are  concerned,  vacancies  of  posts  carrying  a  basic  salary  of  less
 than  Rs.  500  p.m.  are  required  to  be  made  through  Employment  Exchanges.

 (b)  The  present  policy  of  recruitment  through  Employment  Exchanges  is  considered
 sufficient  to  protect  the  interests  of  local  people  for  adequate  employment  opportunities.
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 *'छात्र  संसदਂ  कार्यक्रम

 417.  श्री  मुहम्मद  हयात  श्रलो  :
 क्या  संसदीय

 कार्य  तथा  श्रम  मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 वर्ष  1977  के  दौरान  कितने  संसदਂ  कार्यक्रम  प्रायोजित  fad  गये  aa  किनਂ

 किन  स्थानों  में  श्रायोजित  किये  गये  ;  और

 गांवों  के  लोगों  के  लाभार्थ  ग्रामीण  के  स्कूलों  में  संसदਂ  श्रायोजित  करने  के

 लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  @?

 श्रम  श्रौर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fret):
 झर

 वर्ष
 1977

 के  दौरान  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  शहरी  ake  ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों में  स्थित  37

 विद्यालयों  में  युवा  संसद्‌  प्रतियोगिताओं  का  श्रायोजन  किया  गया  ।  एक  विवरण  इन  विद्यालयों

 के  नाम  ate  पते  दिए  गए  हैं  संलग्न

 राज्यों|संघ
 राज्य  क्षेत्रों  के  शहरी  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  युवा  संसद  योजना  श्रारम्भ

 करने  के  लिए  सरकार  ने  मुख्य  मंत्रियों  के  स्तर  पर  राज्य  सरकारों|संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  के

 साथ  भी  इस  विषय  में  पत्न-व्यवहार  किया  है  ।

 विवरण

 |  ह
 ay  के  विद्यालयों  में  वर्ष  1977  के  दौरान  किए गए  युवा  संसद  कार्यक्रम

 क्रमांक  विद्यालय का  नाम

 यूनियन  अ्रकादमी  उच्चतर  माध्यमिक

 नई  दिल्ली  ।

 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 Ho  2,  तिलक  नई  दिल्ली  ।

 उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 मल्का  दिल्‍ली  ।

 राजकीय  सह-शिक्षा  उच्चतर  माध्यमिक

 सिन्धु  ग  facet  |

 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 नं  ०  1,  निकल्सन  दिल्ली  ।

 6  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 माता  सुन्दरी  नई  दिल्लो  ।

 उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 न०  1,  नई  दिल्‍ली

 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बास
 मरी  fece cy  गश  accu  |
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 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल  faarea,

 ao  1,  wha  नई  दिल्‍ली  ।

 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 न०  2,  नई  दिल्‍ली  |

 11  ्रान्घ्  शिक्षा  सोसायटी  उच्चतर  माध्यमिक
 a

 राऊज  नई  दिल्‍ली

 12  एस०  Uo  कं०  खालसा  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 दरिया  दिल्ली  |

 13  ए०  एस०  वी ०  जें०  उच्चतर  माध्यमिक

 दरिया  दिल्‍ली

 14  क्माशियल  उच्चतर  माध्यमिक

 दरिया  दिल्‍ली  |

 15  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 न०  2,  मदनगी नई  दिल्ल  |

 16  मारवाड़ी  उच्चतर  माध्यमिक

 नई  दिल्‍ली ।

 17  उच्चतर  माध्यमिक

 न०  4,  पहाड़  नई  दिल्‍ली  |

 18  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल  faaqrera,

 jo  2,  रोशनारा  रोड  नई  दिल्‍ली  |

 19.  कस्तूरबा  बालिका

 ईश्वर  नई  दिल्‍ली  ।

 20.  नव  हिन्द  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 नई  रोहतक  नई  |

 21.0  उच्चतर  माध-मिक  बालिका

 जी०  टी ०  दिल्‍्लीं  t

 at  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 नई  दिल्ली  |

 ata 9%  डी०  टी, ०  ई०  ए०  उच्चतर  माध्यमिक

 पूसा  नई  दिल्‍ली  |

 24.  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 नं  ०  1,  पश्चिमी  पटल  नई  दिल्‍ली  1

 25.  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका  विद्यालय
 न  1,  माडल  नई  दिल्‍ली  ।

 9 ey  6  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 दिल्‍ली  ।

 27
 दयानन्द  माडल

 राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका
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 28.  राजकोथ  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 अली  नई  दिल्‍ली  |

 29  गांधी  स्मारक  उच्चतर  माध्यमिक
 .

 नई  दिल्‍ली  ।

 30  मुखर्जी  स्मारक  उच्चतर  माध्यमिक

 नई  दिल्‍ली  ।

 31  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 दिल्‍ली  |

 3  aA  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 नं  ०  3,  नई  दिल्‍ली  |

 33  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 नं०  1  ,  राजौरी  नई  दिल्ली  ।

 34  उच्चतर  माध्यमिक

 रामजस  करोल  नई  दिल्‍ली  |

 35  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 छबी  नई  दिल्‍ली  |

 36  राजकीय  उच्चतर  माध्यमिक  बाल

 चिराग  नई  दिल्‍ली  |

 37  उच्चतर  माध्यमिक  बालिका

 दयानन्द  नई  दिल्‍ली  |

 रोजगार  कार्यालयों  के  द्वारा  रोजगार  st  व्यवस्था

 418.  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :
 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  रोज़गार  कार्यालयों  के  द्वारा  भरती  किए  जाने  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  कम  हुई  श्रौर

 यदि  तो  रोज़गार  aprataai  के  द्वारा  रोज़गार  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र  :  श्रौर  (@)  वर्ष  1975,  1976  अर

 1977  के  दौरान  रोज़गार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  रोजगार  लगाए  गए  नौकरी  वाले

 व्यक्तियों  की  संख्या  ऋमशः  40.41,  49.68  श्रौर  46.16  लाख  थी ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों

 में  गेर-तकनीकी  श्रेणो  111  की  रिक्तियां  1975  में  गठित  किए  गए  स्टाफ  सेलेक्शन कमीशन  के  माध्यम

 से  भरे  जाने  के  कारण  ज  1977  के  दौरान  नियक्तियों  a i  धोड़ी-सी  कमी  झाई
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 सऊदी  AE  देशों  में  सिखों  के  साथ  अनचित च्  व्यवहार

 419.  Sto  बसन्त  कुमार  पंडित  :

 श्री  बलवन्त  सिह  रामृबालिया  :

 कपा  विदेश  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  सऊदी  श्ररब  में  ार े द क fat  के  साथ  श्रनुचित  व्यवाहर  के  बारे  में  शिकायतें

 दि  तो  विशेषकर  भारतीय  सिखों  के  बारे  में  किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 शौर

 क्या  भारतीयों  की  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सऊदी  श्ररब  में  भारतीय

 योग  के  अधिकारियों  ने  कोई  कदम  उठायें  हैं  ate  यदि  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  सऊदी  अरब  में  भारतीयों  के  प्रति  श्रनुचित

 व्यवहार  के  बारे  में  कोई  श्राम  शिकायतें  नहीं  मिली  हैं  ।  लेकिन  1976  के  मध्य  में  सऊदी  अरन  की  सरकार

 ने  अपने  राज्य  में  सिक्खों  के  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  शर  यह  निर्णय  लिया  है  कि  जो  वहां  पहले
 > से  aly  कर  रते  उनको  भी  निकाल  दिया  जाए  ।  सऊदी  प्राधिकारियों  के  श्रनूसार  कार्यवाही

 इसलिए  की  गई  थी  क्योंकि  कुछ  fare  मजदूरों  ने  कतिपय  श्रनियमिततायें  की  शर  हड़ताल  तथा  मजदूर

 संघों  के  से  काम  किये  थे  जिन  पर  सऊदी  ara  में  सख्त  पाबन्दी  है  ।

 सिक्खों  पर  जब  से  प्रतिबन्ध  लगाया  गयो  है  तभी  से  सऊदी  wea  स्थित  हमारा  राजदूतावास  से

 हटवाने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  कुछ  fara  श्रमिकों  को  सितम्बर/प्रक्तूबर,  1976  में  उद्वासित
 गया  |  हमारे  राजदूतावास  के  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  वहां  काम  करने  वाले  सिक्खों

 कीं  बड़ी  संख्या  में  नहीं  निकाला  गया  और  जो  संविदा  के  अन्तर्गत  was थे  उन्हें  श्रपनी  श्रवधि  पूरी  करने

 की  अनुमति  दे  दी  गयी  ।  लेकिन  सिक्खों  के  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  अभी  जारी  है  ।  इस  मामले  को  सक्दी
 wea  ate  दिल्‍ली  में  विभिन्न  स्तरों  पर  उठाया  गया  है

 =
 शर  इस  प्रशन  के  संतोषजनक

 समाधान
 के  लिए

 प्रयत्न  जारी  श

 पत्रकारों  तथा  गैर-पत्रकारों  के  लिये  मजूरी  बोर्ड  के  साथ  नियोक्ताओं  के  प्रतिनिधियों  का  सहयोग

 4  20.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 थ्रो  चित्त बसु  :

 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ~

 क्या  कुछ  नियोक्ताओं  के  प्रतिनिधियों  ने  अब  श्रमजीवी  पत्नकारों  तथा  अन्य  समाचार  पत्न
 कमंचारियों  के  लिए  गठित  watt  बोर्ड  के  साथ  सहयोग  करने  का  निर्णय  किया  श्रौर

 (@)  यदि  तो  नियोक्ताओं  को  ऐसा  करने  के  लिए  राज़ी  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  FAT  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय
 कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र

 :  श्रौर  1977  में  दोनों

 मजदूरी  बोर्डों  में  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  ने  सरकार  को  लिखा  कि  वे  मज़दूरी  बोर्डों  से  श्रलग  हो  रहे
 क्योंकि  उनके  संगठन  ऐसा  चाहते  थे  ।  गतिरोध  को  दूर  करने  के  लिए  संसदीय  कार्ये  तथा  श्रम  मंत्री

 ने  नियोजकों  a  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  at  र  संयुक्त  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  ।
 विचार-विमर्श  का  श्रगला  दौर  भ्रगले  माह  होने  की  are
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 सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  का  करने  के  लिये

 समिति  की  नियक्ति

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  प्रह  बताने  का  कृपा  करेंगे 121.  श्री  लखन  लाल  कपूर
 कि

 क्या  सरकार  ने  वर्तमान  साम।जिक  सुरक्षा  योजनाओं  का  पुर्नावलोकन  करने  तथा  सामाजिक

 क सुरक्षा  योजनाश्रों  को  समेकित  करने  श्रावश्यकता  ६ त्रार  लोगों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति

 नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  शझ्ौर

 यदि  तो  इसके  कया
 कारण

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  :  श्र  यह  मामला

 a विचाराधीन

 बिहार  सरकार  द्वारा  कोयला  श्रौर  खनिज  पदार्थों  की  सप्लाई  रोकने  को  धमकी

 422.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रा यर  सरकार  को  यह  पता  है  कि  यदि  बिहार  में  कोयला  पौर  को

 निकालने  वाले  उपक्रम  श्रपने  मुख्यालयों  को  अरन्य  राज्यों  में  बनाए  रखेंगे  तो  बिहार  सरकार  ने  इस  पर

 अपना  विरोध  प्रकट  किया  है  तथा  उसने  त्रय  राज्यों  को  कोयला  ौर  खनिज  अयस्कों  की  सप्लाई  बन्द

 करने  का  निर्णय  किया

 क्या  यह  सच  ् G  fe  aga  पंजीकृत  कार्यालयों  को  अन्य  राज्यों  में  रख  कर  ये  उपक्रम

 बिक्री  कर  तथा  wea  करों  के  म्न्प  में  विहार  को  भारी  राजस्व  से  वंचित  कर  रहे
 {  ग  a4  1  जेसे  नगरों  तथा  अन्य \  )  यदि  तो  कितने  उपक्रमों  के  मुख्य  कार्यालय

 स्थानों  पर
 an

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  बीज़  पटनायक ) श
 बिहार  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि

 ar  ॉ @  कि  नाप नलति  faz  र  में यह  कहना  सहो  नहीं  fe  उन्होंने  ऐसे  निर्देश  या  नन आदश  are  किए

 अ्रयस्कों  की  खुदाई  का  काम  कर  रहीं  कंपनियां  झपने  मुख्यालय  बिहार  राज्य  से  बाहर  रखती  हैं  तो  wea

 राज्यों  को  कोयला  ग्रौर  ara  खनिजों  को  सप्लाई  बंद  कर  दी  जाए  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  के  श्रनसार  उन्हें  सरकार  राजस्व  की  भारी  हानि  हो

 रहो  है  लेकिन  विशेष  श्रध्ययनਂ  के  भाव  में  इस  राजस्व  हानि  का  सहीं  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  खनन  उद्योग  क्षेत्र  की  लगभग  ss  फर्मों  के  मुख्यालय  बिहार

 राज्य  से  बाहर  स्थित  हैं  ।

 कानून  में  इस  बात  को  छूट  है  कि  कोई  भी  फर्म/कंपनी  अ्रपनी  मुख्यालय  देश  के  किसी  भी

 राज्य  में  रख  सकती  है  ate  कोई  थी  कंपनी/फर्म  एक  से  अधिक  राज्यों  में  खनन  कार्य  कर  सकती  है  ।

 कानूनन  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  किसी  भी  कंपनी/फर्म  को  श्रपना  मुख्यालय  बिहार  usa  में  ही  रखने

 के  लिए  बाध्य  किया  जाए  खनिज  रियायत  1960  के  नियम  27(3)  के
 अनुसार

 खतिज

 विकास  की  दृष्टि  से  किसी  भी  राज्य  सरकार  को  यह  छूट  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  पुर्व  झ्नुमोदन  से  उक्त

 नियम  में  था  किसी  पट्टे  में  विनिर्दिप्ट  कुछ  शर्तें  पट्टाधारी  पर  लगा  दें  लेकिन  मुख्यालय  पंजीकृत

 कार्यालयों  को  किसी  स्थान  विशेष  सें  रखने  को  शर्त  लगाना  उपयुक्त  नियम  की  परिधि  में  नहीं

 ग्राता  |
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 तीन  इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना

 423.  श्री  धर्मवीर  वशिष्ठ  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  तीन  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार

 जिनकी  कुल  क्षमता  तीनਂ  करोड़  टन  होगी  तथा  प्रत्येक  को  लागत  60,000  लाख  डालर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मिलों  द्वारा  उत्पादित  इस्पात  का  निर्यात  किया  ौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस्पात  बाज़ार  में  इस्पात  को  वर्तेंमान  बहुतायत  के  कारण  हम

 फालतू  इस्पात  को  पहले  ही  श्रलाभप्रद  मूल्यों  पर  बेच  रहे  यदि  तो  क्या  विदेशी  पंजी  के  उपयोग

 का  कोई  झ्राधिक  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्रशन  के  भाग  झर  के  ऊपर  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Abundance  of  Rock  Phosphate  in  Meghnagar  of  Jhabua  Adivasi  Region,  M.P

 424,  Shri  Bhagirath  Bhanwar.  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  rock  phosphate  has  been  found  in  abundance  in  Meghnagar  of  Jhabua

 Adivasi  region  of  Madhya  Pradesh  and  whether  the  Central  Government  are  preparing

 any  scheme  based  on  it  and

 (b)  in  case  Government  are  preparing  any  such  scheme,  when  it  is  likely  to  be  com-

 pleted  ?

 The  Minister  of  State
 |
 in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda) :  (a)  &  (0)

 The  Geological  Survey  of  India  has  indicated  the  existence  of  rock  phosphate  deposits,
 with  25  to  30  percent  phosphorus  pentaoxide,  around  Meghnagar  in  Jhabua  district  of

 Madhya  Pradesh,  the  extent  of  the  d2posits  estimated  at  around  4.5  million  tonnes

 The  State  Government  has  advised  that  these  deposits  are  being  mined  by  the  M.P.  State

 Mining  Corporation  since  1974-75  as  an  agent  of  the  State  Government

 An  application  from  Messrs  M.P.  Agro  Morarji  Fertilizers  Ltd.,  for  issue  of  an  indus-

 trial  lic2ace  for  s2tting  up  a  new  industrial  undertaking  in  the  joint  sector  at  Meghnagar,
 for  manufacture  of  93,000  tonnes  of  Mono  Ammonium  Phosphate  (MAP)  per  annum  15

 under  consideration  of  the  Government

 दुबई  में  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास

 125.  श्री  के०  मालन्ना  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  31  1975  के  इष्डियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  इस  समाचार

 की
 ate  दिलाया  गया  है  कि  दबाई  स्थित  हमारे  वाणिज्य  दूतावास  की  इमारत  के  are  श्रौर  स्वरुप

 से  न  यह  विदित  होता  है  कि  वहां  हमारी  किसी  जनसंख्या  है  श्रौर  न  हमारे  उदयमकर्ता  भाइयों  द्वारा

 अ्रजित  विदेशी  मुद्रा  का  राशि  का  पता  चलता  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जिन  कर्मचारियों  का  कतेव्य  व्यक्तियों  का  मार्ग  दर्शन  श्र  सहायता
 करना  है  वे  अशिष्ट  व्यवहार  करते  तथा  एक  श्रशिष्ट  पहरेदार  वहां  जाने  वालों  को  गलियारों  में  प्रवेश
 की  अनमति  मिलने  से  t  घंटों  खले  aa ग्न्य  म प  faa  में

 ह  BS!  ha  hat as  रड़ने  का नगा  आदेश  देता  ह  &§  आर
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 23  1978  प्रशनों के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  वहां पर  भारतीय  लोगों  st  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 विदेश  मंत्री  :  अटल  बिहारी  :
 ही

 ae  जी  नहीं  ।  वहां  सीमित  संख्या  में  तैनात  हमारा  कर्मचारी-वर्ग  दक्षता

 atc  शिष्टाचार के  साथ  सेवा  प्रदान  करने  का  हर  संभव  प्रयत्न  करता  लेकिन  इस  समय  कोसुलावास  के

 भवन  के  भीतर  बहुत  ही  कम  स्थान  उपलब्ध  है  ak  अक्सर  श्रागन्तुकों की  संख्या  प्रतिदिन  500  तक  पहुंच

 जाती  इसलिए  arg  श्रपरिहार्य  है  कि  उनमें  से  बहुत  से  श्रागन्तुकों  को  बाहर  खुले  मैदान  में  ठहरना

 कॉसलावाम  के  लिए  एक  बड़े  भवन  और  में  वृद्धि  की  श्रावश्यकता  को  किया  गया

 इस  सम्बन्ध  में  झ्ावश्यक  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गयी  है  |

 भूतपुर्व  संसद  सदस्यों  को  पेंशन  देने  का  उपबन्ध  समाप्त  करने  का  कानून

 426.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भूतपूवे  संसद  सदस्यों  को  पेंशन  देने  के  उपबंध  को  समाप्त  अ्रथवा

 > उसमें  संशोधन  कसने  के  बारे  में  झ्रंतिम  रुप  से  इरादा  कर  लिया  तत्सम्बन्धी  प्रस्ताव  तैयार  कर

 लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  पुरा  ब्यौरा  क्या

 यदि  नहीं  तो  इस  मामले  में  सरकार  के  विलम्ब  ae  निर्णय  न  ले  पाने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  अपना  बिचार  उक्त  पेंशन  उपबंध  को  सीधे  समाप्त  करने  का  प रार

 यदि  नहीं  ,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  झौर  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  से  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  की  पेंशन

 देने  के  उपबंध  को  समाप्त  करने  उथवा  उसमें  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  अभी  तक  कोई  झ्रन्तिम  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  संसद  के  दोनों  सदनों  में  विपक्षी  दलों  ग्रुपों  के  नेताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  करने

 के  लिए  इस  प्रश्न  कों  एक  मद  के  रूप  में  शामिल  क्रिया  गया  बिचार  fang  की  समाप्ति  पर

 इस  विषय  से  कोई  निर्णय  लिया  जायेगा

 संसद  का  ac  दक्षिण  भारत  में  किया  जाना

 427.  श्री  रागावलू  मोहनरंगम  :  क्या  ससदीय  तथा  कार्य  श्रम  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भ  क्या  सरकार  को  इस  बढ़ती  हुई  राय  जानकारी  है  कि  दक्षिण  भारत  में  किसी

 स्थान  पर  वर्ष थें  एक  बार  संसद  का  सत्र  प्रायोजित  किया  जाना  चाहिए  ;  शर

 Car  ma)  coy if यदि  तो  सरकार  का  राष्ट्रीय  ि क  हित  में  इस  बिचार  को  मानने  के  लिए

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संघदीयप  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (  श्री  रवोन्द्र  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 प्रत्येक  राज्य  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलना

 428.  श्री  डी०  डी०  देसाई  ० उ

 श्री  राम  कवार  बरवा

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का

 निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  उन  राज्यों  की  राजधानियों  जहां  ये  कार्यालय  नहीं  कब  तक
 प्रस्तावित

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोल  दिए  जायेंगे  ;  ax

 क्या  वर्तमान  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  काम  के  काफी  अधिक  बढ  जाने  को  देखते  हुये  वहां

 पर्याप्त  संख्या  में  कमंचारी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भी  कोई  कदम  उठाये  गये हैं  ?

 विदेश  मंत्रो  श्रटल  बिहारी  :  और  सरकार  का  यह  उद्देश्य  है  कि

 इस  समय  जिस-जिस  राज्य  में  पासपोर्ट  कार्यालय  नही ंहैं  उसमें  ऐसा  कार्यालय  खोला  जाएं  ।  फिलहाल  द अगल

 वित्तीय  वर्ष  के  प्रारंम्भ में  कर्नाटक  आर  राजस्थान  राज्य  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोले  जाएंगे  ।  जिन

 बड़े  राज्यों  में  काम  की  मात्रा  के  waar  पूर्ण  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  खोला
 जाना  जरूरी  नहीं

 है  वहां  की  जनता  की  बैहतर  सेवा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  का  विचार  हैकि  उन  राज्यों  में

 क्षेत्नीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोला  जाएं  ।  इन  कार्यालयों  के  संबंध  में  व्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार

 की  az  कोशिश  होगी  कि  गा मीਂ  वित्तीय  वर्ष  में  यथासंभव  अधिक  से  अ्रधिक  उप-क्षेत्रीय

 कार्यालय

 जी  aft

 ब्रिटेन  में  आनन्द  मार्गियों को  गतिविधियां

 कि 429.  श्री  जी०  ao  कृष्णन :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  mp

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  की  पुलिस  ने  कहा  है  कि  ऐसा  विश्वास  है
 कि

 श्री  पी०
 श्रार०

 सरकार  की  रिहाई  के  लिए  हाल  ही  में  चलाई  गई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रातंक  की
 लहर  का  विचार  सबसे  पहले

 श्रानन्द  मार्गियों  के  के  मस्तिक  में  ara  था  ;  श्र

 यदि  तो  ब्रिटेन  में  अनन्द  मार्गियों  की  गतिविधियों  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  ~ faza

 सरकार  से  प्राप्त  हुई  जानकारी  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 fader  मंत्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  )  :  जी  हमें  लन्दन  पुलिस  से  इस  शझ्राशय  की  कोई

 आधिकारिक  रिपोर्ट  नहीं  मिली  हैं  कि  पी०  श्रार०  सरकार  की  रिहाई  के  लिए  वर्तमान  श्रन्तर्राष्ट्रीय
 वाद  की  लहर  को  शुरू  करने  का  विचार  सबसे  पहले  श्रानन्द  मार्गी  ने  दिया  था  ।  आनन्द  सारे

 के  पुरुष  सदस्यों  की  कुछ  श्रेणियों  में  उपसर्ग  लगाना  श्राम  बात  है  श्रौर  इसका  कोई  अन्य  महत्व

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भारत  श्र  पाकिस्तान  हारा  निरुद्ध  व्यक्तियों  का  स्वदेश  लौटाना

 430  श्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी :  वया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 युद्ध  के  पश्चात  भारत  ate  पाकिस्तान  द्वारा  निस्द्ध  feet  व्यवित्यों  को  झभी

 अपने  देशों  को  लौटाना  ae

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  amit  वाला  एक  faazay  सभा-पटल  पर  रखा  जार गत
 त्र

 स्वदेश  वापस  भेजने  की  इस  धीमी  गति  के  क्या  कारण हैं  ?
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 विदेश  Rat  weet  बिहारी  वाजपेयी  :  जनवरी  1978  के  wa  तक  की  सूचना  के

 अतसार च्  लगभग  295  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  भारत  जेलों  में  नजरबन्द  इसी  पाकिस्तान

 से  श्रौर  हमारे  अपने  स्त्रोतों  से  प्राप्त  सुचना  के  भ्रतसार  पाकिस्तान  की जेलों  में  लगभग  250  भारतीय  हैं  ।

 शिमला  समझौंते  के  अन्तगंत  परिकल्पित  सामान्यीकरण  की  प्रक्रिया  को  पुन  :  झारम्भ  करने

 के  लिए  1976  में  इस्लामाबाद  में  दोनों  सरकारों  के  विदेश-सचि वों  की  मुलाकातों  के  परिणामस्वरूप

 भारत  wie  पाकिस्तान  के  बीच  नजरबन्दो  के  नियमित  श्रादान-प्रदान की  प्रक्रिया  आरम्भ  हुई  तब
 भारत  ate  पाकिस्तान  के  बीच  5  बार  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  का  श्रादान-प्रदान  हो  चुका  है  जो  नीचे

 लिखे  झनुसार

 दि

 क्रम  स०  es  भारतीय  पाकिस्तानी

 32  53 5-4-76

 30-11-76  36  58

 1-2-77  70  108

 4  27-10-77  41  35

 5  3-1-78  50  165
 क  जा  तक  क  आक  ए  ल

 पिछले  श्रादान-प्रदान के  बाद  wa  हमने  1978  में  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  किया

 gat है  इस  पर  पाकिस्तान सरकार  के  उत्तर  की  प्रतीक्षा

 न॑ज़रबन्दों  के  झ्रादान-प्रदान  का  प्रबन्ध  दोनों  सरकारों  द्वारी  उनकी  राष्ट्रीय  स्थिति  का

 सत्यापन  करने  के  बाद  ही  किया  जाता  है  ।  इस  प्रक्रिया  में  समय  लगता  लेकिन  इस  बात  का  हर
 सम्भव  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  भारतीय  नजरबन्दों  के  विवरण  का  जितनी  जल्दी  हो  सके  सत्यापनਂ

 करके  पाकिस्तान  सरकार  को  भेजा  जाए  ।  इसी  भारत  में  नज़र  बन्द  पाकिस्तानियों  को

 Sa-TeaTaaT  के  सम्बन्ध  में  हमें  पाकिस्तान  सरकार  कौ  सत्यापन  fre  प्रतिक्षा  करनी

 होती

 भारत  प्रमाण  प्रसार  रोक  सन्धि

 431.  श्र  सुब्रह्मण्यम  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  ने  परमाणु  प्रसार  संधि  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  ऐजेन्सी  वियाना

 के  (pa so  पूर्वोपायों  के  लिए  श्रपने  हस्ताक्षर  करने  से  पूर्व  की  न्यूनतम  शर्तों  की  व्याख्या  कर

 दी  है  ;  wk

 क्या  इन  पूर्व-शर्तों  की  सूचना  विश्व  मंचों  को  प्रेषित  दी  गई  है  ?

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी )  :  परमाणु  अस्त्रों  के  फैलाव  को  रोकने  से

 सम्बन्द्ध  संधि  पर  हस्ताक्षर  न  करने  की  भारत  की  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gat  क्योंकि यह

 एक  असमान  श्र  भेदभावपूर्ण  संधि  है  ।  जहां  तक  पुणे  पूर्वॉपायों  का  प्रश्न  12  1978  को

 नई  दिल्‍ली में  श्रायोजित  एक  प्रेस  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  जब  संयुक्त  अर

 सोवियत  संघ  ,  जिनके  पास  परमाणु  अस्त्रों  का  बहुत  बड़ा  अस्त्रागार  शांति  अथवा  अन्यथा

 किसी  भी  प्रकार  का  विस्फोट  न  करने
 का

 निश्वय
 कर  लेंगे भर  wt  अस्त्र  गारों  में  wk  वृद्ध
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 899  (Saka)

 तथा  परमाणु  अस्त्रों  के
 पूर्ण  विनाश की  दृष्टि  से  श्रपने  परमाणु  gear में  निरन्तर  कमी

 करने  के  लिए  एक  समझौता  करें  तो  भारत को  पूर्ण  पूर्वोपायों  को  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई
 का

 नहीं  होगी ।  एसो  स्थिति में  सभो  परमाणु  का  रूप  शभ्रसैनिक हो  जाएगा  आर  पूर्वापायों

 की  वही  व्यवस्था  बिना  भेदभाव  के  सभी  राज्यों  पर  लागू  की  जा  सकती

 पूर्ण  पूर्वापायों  के  प्रश्न  पर  किसी  भी  विश्व  मंच  को  ्रभी
 तक  कोई

 संदेश  नहीं  भेजा

 गया

 aTat हिन्द  महासागर  के  विसेन्यीकृत  के  लिये  श्रमरीका  श्रौर  रूस  के  बीच  ATE

 432.  डा०  बलदेव  प्रकाश क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिन्द  महासागर  के  विसैन्यीकृत  के  लिए  श्रमरीका  शौर  रूस  के  वीच  बर्न  में  हाल  ही

 में  हुई  वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  शौर

 क्यायह  सच  है  कि  अ्रमरीकी  प्रशासन  ने  दियागो  गार्सिया  स्थित  अ्रट्टे  को  झाधुनिक  उपकरणों

 से  शक्तिशाली  बानने  के  लिए  श्रातरिक्त  अनुदान  की  स्वीकृति  दी  है  ?

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  )  :  बनें  वार्ता के  वर्तमान  अ्रधिवेशन  के  ठीक  पहले  दोनों

 पक्षों  ने
 भारत  को  सुचित  किया  कि  शब  तक  हुई  वार्ता  के  फलस्वरूप  उनके  मतभेद  कम  हुए  हैं  यद्यपि

 दोनों  पक्षों  में  हिन्द  महासागर  में  उनकी  नौ.सेना  की  उपस्थिति  को  सीमित  करने  के  विभिन्न  पहलुझों

 के  बारे  में  at  तक  qt  सहमति  नहीं हो  पाई

 सरकार  को  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  fear  गासियां  के  संबंध  में  वित्तीय  ay  1978

 के  लिए  1977  में  प्राधिकृत  73  लाख  डालर  से  शअ्धिक  की  कोई  प्रतिरिक्त  रकम  प्राधिकृत  की  गई

 यह  बताया  गया  है  कि  इसमें  से  विमानों के  रखरखाव  श्रौर  बैरकों  के  निर्माण के  लिए  33  लाख  डालर की
 जो  रकम  निर्धारित  थी  उसकी  अमरीकी  प्रशासन  द्वारा  हिन्द  महासागर  से  संबद्ध  उसकी  नीति  श्रौर

 हिन्द  महासागर  में  wtaMcal  के  नियंत्रण  पर  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संघ  के  साथ  उनके

 विमर्श  के  मूल्यांकन  के  gree  पर  समीक्षा  की  जानी  थी  ।

 श्रमिक  शिक्षा  समीक्षा  समिति  को  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 433.  ay  के०  राममूर्ति :

 ATA  तो  पावती  कृष्णन  ड

 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  श्रमिक  शिक्षा  योजना  के  झधिकरण  की  समीक्षा  के  बारे  में
 15  1977  के  प्रशन  संख्या  4140  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  श्रमिक  शिक्षा  समीक्षा  समिति  की  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सिफारिशों  को  त्रियान्वित  करने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag)  :  श्रमिक  शिक्षा  समीक्षा
 समिति

 की
 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  कार्यान्वयन के  लिए  केंन्द्रीय

 श्रमिक  शिक्षा  बोर्डे  के  ध्यान
 में  ला  दिए  गए  हैं  ।  यह  बोर्ड  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  श्रधिनियम  के  अधीन

 निकाय पंजीकृत  पका  स  टी  इस  स  URS  तथा  इसके  शासी  it  के  पुनर्गठन  के  प्रश्न  पर  सरकार
 शलगਂ  रूप  से  विचार  कर  रही
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 23  1978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 Total  Investment  in  Public  Sector  Steel  Corporations  and  Total  Number  of  Employees
 therein

 434,  Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  capital  investment  on  the  public  sector  Corporation  formed  for  manu-

 facturing  steel  and  the  loss  incurred  by  it  so  far  and  the  measures  to  be  taken  by  Govern-

 ment  to  check  this  loss;  and

 (b)  the  total  number  of  employees  in  the  Corporation  and  the  number  among  them
 of  Class  I  and  Class  II  Officers;  and  of  Class  III  and  Class  IV  employees  and  the  expendi-
 ture  incurred  in  their  salaries  and  allowances.  during  1975,  1976  and  1977,  separately  ?

 The  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  Pre-

 sumbaly  the  reference  is  to  Steel  Authority  of  India  Limited  (SAIL),  a  holding  company
 for  steel  and  associated  input  industries,  incorporated  in  January,  1973.  It  has  under  it

 two  wholly  owned  subsidiaries,  namely,  Hindustan  Steel  Limited  (which  owns  and  admi-

 nisters  Bhilai,  Rourkela  and  Durgapur  Steel  Plants  and  the  Alloy  Steels  Plant,  Durgapur)
 The  .otal and  Bokaro  Steel  Limited  (which  owns  and  administers  Bokaro  Steel  Plant.

 investment  in  these  two  companies  in  terms  of  grossblock  (including  capital  works  in

 progress)  as  on  31-3-1977  and  the  cumulative  loss  incurred  by  them  upto  31-3-1977  are
 indicated  below

 (Rs./crores)
 a

 Investiment
 Cumulative

 Loss
 ee

 Hindustan  Steel  Limited  1591.70  (85  .80

 Bokaro  Steel  Limited  1194.90

 Hindustan  Steel  Limited  has  been  continuously  making  a  profit  since  1973-74  and  its

 cumulative  loss  has  already  come  down  from  Rs.  250.88  crores  as  on  31-3-1973,  to

 Rs.  85.80  crores  as  on  31-3-1977.  It  is  expected  to  make  a  profit  in  1977-78  also.

 All  the  units  of  first  phase  of  Bokaro  Steel  Plant  have  yet  to  be  commissioned.  The

 plant  is  also  simultaneouelsy  being  expanded  to  a  capacity  of  4.0  million  ingot  tonnes.

 Concerted  efforts  are,  therefore,  being  made  to  achieve  maximum  production  froin  units

 already  commissioned,  to  commission  the  remaining  units  at  the  earliest  and  to  complete
 the  expansion  as  early  as  possible.

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 भारत  मानसिक  दुबलता  वाले  लोग

 435.  श्री  रामानन्द  तिवारी
 :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  मानसिक  दुर्बलता  वाले  लोगों/रोगियों  के  अ्रार्क  रखे  है ं;
 यदि  तो  प्रतिशतता  कया  है  ;  शौर

 उतके  उपचार  के  लिए  अस्पतालों  ate  संस्थानों  का राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 स्वास्थ्य  ait  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  (sit  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  शौर  (a4)
 यद्यपि  देश  के  विभिन्‍न  अस्पतालों  से  मानसिक  ज 1्सं  मसंद  व्यक्तियों  a  dear  जानने  के  संबंध  में

 अ्रांकडे  र्क्ठ ट्  करने  के  A  पत्न  faa दि  Wi: se  लि
 न्यय  wns  अर 40  कुछ  ल् क  न  तालों  से  उत्तर  प्राप्त  न  होने  के  कारण

 \
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 देश  में  मानसिक  रूप  से  मंद  व्थक्तियों  की  जो कुल  संख्या  उपलब्ध  है  वह
 fa कि  cea  विश्वसनीय  नहद्दीं  ह ै।

 तथापि  1972,  1974  गौर  1975  के  दौरान  विभिनन  ऑ्रस्पतालों  से  प्राप्त  सुचना  इस  प्रकार

 हि  मानसिक  मानसिक  कालम 4  से सूचना  भेजने  दाखिला

 ग्रस्पतालों  वाल  मानसिक  रूप से  मंद  5  का  प्रतिशत

 अस्पताल  रोगियों  को  रोगियों  को
 कॉ  कुल
 सख्या  ea  कुल ्य  सख्या  कुल  संख्या

 4  5

 1973.  38  31  33,130  559  1.69
 90) 1५974  38  at}  14,989  154  1.03

 1975  3.12 38  17  23,683  739

 my
 और  सस्थाग्रों  का  राज्ययार  विवरण  परिशिष्ट  में  दिया  war  है  ।

 विवरण

 देश  में  सानसिक  रोग  श्रस्पतालों को  सुची
 ग्ान्घ्ा  प्रदेश

 I  राजकीय  मानसिक  रोग  वाल्टेयर  ।

 मानसिक  रोग  हैदराबाद  |

 असम

 मानसिक  रोग  ।

 बिहार

 मानसिक  रोग  रांची  |

 रांचो  मानसिक  रांची  |

 मानसिक  रोग  श्रहमदाबाद  |

 ‘  मानसिक  रोग  बड़ोदा  |

 8.  मानसिक  रोग  भुज  |

 9  मानसिक  रोग  जामनगर  |

 जम्सू काश्मीर

 10.  मानसिक  रोग  श्रीनगर  ।

 11.  मानसिक  ग  ara  |

 केरल

 12  मानसिक  रोग  न्रिवेच्द्रम  |

 13  राजकीय  मानसिक  रोग  कालीकट
 14  राजकीय  मानसिक  रोग  त्लिचर  ।

 मध्य  प्रदेश

 15  मानसिक  रोग  इन्दौर  |

 मानसिक  रोग  ग्वालियर
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 ॥ द  मानसिक  रोग  रत्नागिरी  ।

 18  एन०  एम०  मानसिक  रोग  थाना  ।

 19  मानसिक  रोग  नागपुर  |

 20  केन्द्रीय  मानसिक  रोग  पूना  ॥

 21  eat  मानसिक  रोग  मिराज  |

 तमिल  नाड

 22 as  मानसिक  रोग  मद्रास

 23  मानसिक  रोग  धारवाड़  ।

 24  मानसिक  रोग  बंगलौर  ।

 25.  एस० दि  सी०  alo  मेडीकल  कालेज  त्रौर  कटक  |

 26  पंजाब  मानसिक  रोग  अमृतसर  |

 27  मानसिक  रोग  जोधपुर  |

 28  मानसिक  रोग  जयपुर  |

 उत्तर  प्रदेश

 29  म।नसिक्र  रोग  वाराणसी  |

 30  मानसिक  UT  WEVA  बरेली  |

 31  मानसिक  रोग  ग्रागरा  ।

 पश्चिस  बंगाल

 32  मानसिक  रोग  अ्ाबसर्वेशन  कलकत्ता  |

 33  मानसिक  रोग  हुगली  |

 34  बनगिया  उन्मद  दत्ता  कलकत्ता  |

 35  लम्बिनी  पार  मानसिक  रोग  कलकत्ता  ॥

 दिल्ली

 36  मानसिक  रोग  सेन्ट्रल  नई  दिल्‍ली  ।

 37.  मानसिक  रोग  दिल्‍ली

 दसन  शौर  la

 38.  मानसिक  रोग  गोवा  ।

 Increase  in  Capacity  of  Telephone  Exchanges

 436.  Shri  Ha  d  Verma  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  have  decided  to  increase  the  capacity  of  telephone  ex-

 changes;
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 (0) if
 f

 so,  the  date  and  the  extent  to  which  it  i:  to  be  increased;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a)  Yes,
 Sir

 (b)  The  telephone  exchange  capacities  are  being  increased  continuously  to  meet  the

 growing  telephone  demands  in  the  country  During  1978-79  it  is  hoped  ्  add  about

 2  lakh  lines  of  telephone  exchange  capacity  throughout  the  country  progressively

 (c)  Does  not  arise

 T.B.  Hospital,  Delhi

 437.  Shri  Hargovind  Verma  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  patients  are  not  being  attended  properly  in  T.B.Hospital
 in  Delni;  and

 (b)  if  so,  action  being  taken  by  Government  to  make  proper  arrangement  there  ?

 4h  amile,  lalfar Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav) :

 (a)  No

 (b)  Does  not  arise

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  योजना

 438.  थी  दुर्गाचन्द  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  val  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यासरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  स्वास्थ्य  योजना  में  कोई  सुधार  किये

 यदि  तो  carer  क्या  है

 पांच  वर्षों  में  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांव  लाने  का  विचार

 है  झ्ौर

 क्या  स्वास्थ्य  योजना  के  में  स्वैच्छिक  एजेन्सियों  तथा  शैक्षिक  संस्थानों  को

 भी  लाने  का  विचार  2?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदस्वी  प्रसाद  :  शौर  (a)
 जी  तथापि  ,  भारत  सरकार  ने  कुछ  इलाकों  की  स्थानीय  परिस्थितियों  के  भ्रनुसार  इसे  योजना  में

 परिवतंतन  करने  की  श्रनमति  दे  दी

 इस  योजना  को  स्वीकार  करने  वाले  प्रत्येक  राज्यों  के  सभो  गांवों  को  1982
 तक  इस  योजना  के  अन्तत  लाने  का  विचार  |

 जी  जहां  कहीं  भी  स्वैच्छिक  संगठन  इस  में  भाग  लेन  के  लिए तैयार  होंगे  वहां
 उनकी  aarat  को  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  के  प्रशिक्षण  में  उपयोग  करने  का  विचार  है  ।  उन्हें  विशेष  इलाके
 और  कायें  सौंपने  का  भी  विचार  धुनिक  चिकित्सा  के  पेक  मेडिकल  कालेज  मे  तीन
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  सम्बद्ध  करके  इस  दिशा  में  शुरुभ्रात  की  जा  रही
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 थाना  के  डाक  कर्मचारी  संघ  द्वारा  प्रकाशित  किये  जाने  वाले  मासिक  प्रकाशन

 439.  श्री  श्ार०  Fo  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  जिला  तथश्रासक्िल  अधिकारियों  का  ध्यान  थाना

 के  तृतीय  श्रेणी  के  डाक  कर्मचारी  संगठन  द्वारा  प्रकाशित  जाने  वाले  मासिक  प्रकाशनों  की

 are  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  संगठन  श्रपनी  विभिन्न  शिकायतों  तथा  कठिनाइयों  को  व्यक्त  करता

 यदि  तो  क्या  इस  संब ंद तर
 में  कीं  गई  कार्यवाही  सं  बंघित  प्राधिकारियों  को  सुचित  की  जाती

 wiz

 यदि  तो  नवम्बर  श्रौर  दिसम्व  र  ,  1977  के  महीनों  में  प्रकाशित  प्रकाशनों  में

 व्यक्त  मुद्दों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  तथा  क्या  संबंधित  श्रधिकारियों  को  इस  बारे  में  सूचित  किया

 गया  था  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  जी

 wie  बुलेटिनों  में  प्रकाशित  सामग्री  के  संबंध  में  कोई  जवाब  देने  की  जरूरत  नहीं

 होती  >
 न्र ्  संबंधित  ata  यूनियनों  से  प्राप्त  cai  के  जवाब  fan  जाते  हैं  ।

 1977  के  बुलेटिन  में  प्रकाशित  सामग्री  पर  कार्यवाई  की  गई

 उल्हास  नगर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  निर्धारित  प्लाट  पर  कब्जा  किए  जाने  के  कारण  कार्यवाही

 440.  श्री  आ्ार०  Fo  महालगी :  क्या  संचार  मंत्री  17  नवम्बर  1977  के  श्रतारांकित  प्रश्न  सं०

 693  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 सरकार  ने  उस  व्यक्ति/व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जिन्होंने  उल्हास  नगर

 में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  लिए  नए  भवन  के  निर्माण  ह््तु  डाक  तथा  तार

 विभाग  के  लि  निर्धारित  प्लाट  पर  श्नधिकृम  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  है  ;

 (a)  उक्त  प्लाट  पर  किन  व्यक्तियों  ने  रूप  से  कब्जा  किया  तथा  कब  से

 किया  है  ;

 १५
 डाक  तथा  तार  विभाग  के  स्थानीय  श्रधिकारियों  ने  अनधिकृत  काब्ण  के  बारे  में  तथा

 उसका  पता  लगते  ही  उसे  खाली  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाई  की  iz

 यदि  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाई  नहीं  की  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ae  इसके

 लिए  कौन  जिम्मेदार  ठ्

 e ह संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  (*),  ate  17/11/77  के

 प्रश्न  Fo  693  के  उत्तर  में  जिस  cate  का  उल्लेख  किया  गया  वह  नगर  की  विकास  योजनाओं

 में  डाक  तार  विभाग  के  लिए  केवल  नियत  किया  गया  यह  प्लाट  विभाग  को  उपलब्ध  नहीं  कराया
 गया  att  इस  स्थिति  में  विभाग  के  पास  प्लाट  के  श्रनधिकृत  कब्जे  के  धारे  में  कोई  ब्यौरे  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।  far  अ्रनधिक़ृत  कब्जे  को  रोकने  या  उसे  खाली  कराने  के  लिए  भी  कोई  कार्यवाई

 नहीं  कर  सकता

 जैसा  कि  पिछले  प्रश्न  के नार  उत्तर  में  कहा  गया  जमीन  के  एक  उपयुक्त  प्लाट  के  लिए

 राज्य  सरकार  को  मंग  भेज  दी  गयो  है  श्रौर  इस  मामले  में  सक्रियता  कार्रवाई  की  जा

 रही है
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 site  शहरी  क्षेत्रों  में  नए  डाकघर  खोले  जाने  का  लक्ष्य

 441.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी :  क्या  संचार  पत्री  17  1977  के  तारांकित  प्रशन

 स०  65  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य के  ग्रायीण  we  शहरी  क्षेत्रों  में  चाल  वित्तीय  वर्ष के  दौरान  नए  डाकघरों

 को  खोलने  ate  चलते-फिरते  डाकघरों  wie  लेटर  बाक्स  की  ara  डाक  सुविधाएं  देने  के  लक्ष्य  को  देखते
 in

 ज  जनवरी  1978  के  wa  तक  उनमें  से  कितनों  ी  व्यवस्था  की  गयो  तथा  क्या  उक्त  लक्ष्य

 31  1978  तक  gra  कर  लिया  जाएगा  श्रौर

 यदि  तो  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार

 ह
 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  चालू  वर्ष  1977-76  के  लक्ष्य  श्रौर  31-1-7 8

 तक  की  उपलब्धियां  इस  प्रकार  —— ्

 नन

 योजना  1977-78  31-1-78

 का  लक्ष्य  तक  की

 उपलब्धियां

 डाकघर  खोलना

 नगर  20  30

 दहात  ह  236  179

 x
 चल  डाकशरों  के  जरिए  डाक  सेवाप्राप्त  करने  बाले  गांव  2,975  3.235

 सेटरबक्सों  की  स्थापना  ह  ह  4,980  1,139

 i

 आजा  है  कि  ये  लक्ष्य  31-3-1978  तक  प्राप्त  कर  लिए  जाएंगे  ।

 ही  नहें  उठता  ॥

 वर्ष  1977
 के  दौरान  बकाया  भविष्य निधि  की  राशि  ate  प्रथम  छह  त्रुटिकर्ताओं के  नाम

 442.  श्री  एस०  gto  सोससुन्दरल  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  श्रमिकों  की  भविष्य  निधि  की  अंशत  राशि  नियोजकों  द्वारा  सरकार के  पास
 नियमित  रूप  से  जमा  नहीं  कराई  जाती

 ऐसी  जमाराशियों  के  लिए  लागू  नियम  क्या  हैं  शौर  वर्ष  1977  के  दौरान  कितनी

 धनराशि  जमा  नहीं  कराई  ग  ट् न्  ;

 सबसे  as  प्रथम  छह  उल्लंघन  कर्ताश्रों  नाम  क्या  हैं  श्रौर  उनके  विरूद्ध  कया  विशिष्ट

 कार्यवाही  की  गई  है  श्र

 (7)  ऐसे  उल्लंघनों  को  रोकते  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 =

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  सबालय  में  राज्य  मंत्री  रास  कृपाल  faz)  जी

 मामलों  नियोजकों  ने  TY  अणदान  जमा  नहीं  fea

 ar (
 =

 सूचना  ग्रनबघ  तथा ख  में  विवरणों  मे ंदो  गई

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  wae  gto  155 1/75

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  की  घारा  ४

 को  भू-राजस्व  के  रूप  में  वसूली )  था  धारा  14,  14%,  14  कक  के  म्रधीन  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियों  द्वारा  कार्यवाई  को  जाती  है  /  की  गई  इसके  श्रतिरिक्त  उनके  द्वारा  भारतीय  दण्ड  संहिता

 की  धारा  406/409  भंग  तथा  झ्ापराधिक  के  अधीन  ऐसे  कतिपय  बकाये

 के  मामलों  में  जहां  नियोजक  कमंचारियों  के  भाग  का  भविष्य  निधि  संबंधी  श्रंणदान  उनकी  मजदूरियों

 से  काटते  लेकिन  उसे  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  के  पास  जमा  नहीं  मुकदमें  दायर  किये

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की जाते  दोषी  नियोजकों  को  wee  व्यवहार  के  लिए  धाध्य  करने  के  लिये

 घारा  10  के  अधघान  की  शरण  ली  जाती

 न्यायालयों  के  कन्द्राय  बोर्ड  ने  भी  सिफारिश  की  हैं  कि

 (1)  गाय कता  की  देख-रेख  तथा  नियंत्रण  के  aha  संगठन  का  झपना  स्वतंत्र  वसूली  तंत्र  होना

 जो  श्रायकर  विभाग  द्वारा  श्रपनाये  गये  तंत्र  के  आधार  पर

 (il)  विशेष  विशेषत  ऐसे  क्षेत्रों  जहां  ग्रभियोजन  मामलों  की  संख्या  बहुत

 स्थापित  किये  जायें  ताकि  ्रधिनियम  के  श्यान  चलाये  गये  श्रतियोजन  मामलों  का  निपटान  शीघ्रता

 से

 इन सुझावों  पर  विचारकिया  जारह रहा है  ।

 भारत  के  निर्वात  व्यापार  से  उत्पन्न  रोजगार

 443.  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 भारत  के  निर्यात  व्यापार  से  उत्पन्न  प्रत्यक्ष  ate  श्रप्रत्यक्ष  रोजगार  के  बारे  में  सरकार  का

 अनुमान क्या  है
 ज

 तैयार  चमड़े निम्नलिखित  निर्यातोन्मुख  उद्योगों

 से  निमित  इंजीनियरी  रसायन  उद्योग  में  छोटे
 पौर  बड़े  उद्योगों  तथा  सरकारी  te

 गर

 सरकारी  क्षेत्र  में  नियुक्त
 2
 श्रमिकों  की  संख्या  कितनी  है  ;  झ्र

 इन  उद्योगों  में  नियुक्त  कितने  प्रतिशत  श्र  उद्योगों  के  उत्पादों की  निर्यात

 बिक्री  पर  झ्राश्रित

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्री  (att  न्द्रि  बर्मा  )  ऐसे  व्यवसाय  के  संबंध  में  रोजगार  के
 एकत्र  करने  की  किसी  नियमित  पद्धति  के  प्रभाव  कोई  अनुमान लगाना  कठिन

 (a)  विवरण  संलग्न  है  |

 (7)  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 [RABAT  ग्रौर  कुशल  ग्रौद्योगिक  afar  को  श्रौसत  सासिक  देंनिक  मजूरी  -

 444.  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  कार्य  तथा  श्रम  त्री य  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 भारत  में  श्रोर  कुशल  श्रीद्योगिक  श्रमिक  की  stat

 मजूरी  कया  है  ;

 जर्मन  संघीय  कनाडा  श्रौर  नीदरलैंड  ्

 श्रेणियों  के  भ्रौद्योगिक  श्रमिकों  की  श्रीसत  मजूरी  कया  are

 इन  देशों  के  श्रमिकों  की  तुलना  में  एक  wea  भारतीय  श्रमिक  की  उत्पादकता  में  कितना

 अन्तर है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :
 a

 विवरण  सदन  की  मेज़

 पर  रख  दिया  गया  जिसमें  न्यूनतम  मज़दूरी  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  मज़दूरी-दरों  के  संबंध  में  उपलब्ध

 तुलनात्मक सुचना  दी  गई  है  |  में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  टी०  1582/78]

 कोई  तुलनात्मक  झांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  खोला  जाना

 445.
 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी

 :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1978-79  के  दौरान  देश  में  श्रौर  श्रघिक  इलेक्ट्रॉनिक

 कोन  एक्सचेंज  खोलने  का  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  ate  जी  हां ।

 31  1977  को  टेलीफोन  कनेक्शनों के  लिये  प्रतीक्षा  सूची

 446.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 aft  श्रजुन  fag  भदौरिया :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1977  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्जे

 mae -Tat  की  कुल  संख्या  कितनी  श्रौर

 उनको  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दे  दिया  जाएगा  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद
 :  31-12-1977 को  राज्यवार  प्रतीक्षा  सूची

 इस  प्रकार  थी  —v

 $$$
 प्रतीक्षा  सूची

 Ur  4231

 बिहार  .  938

 21098 गुजरास  जिसमें  शहर  मी

 शामिल
 है
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 राज्य  प्रतीक्षा  सूची

 हरियाणा  2158

 हिमाचलਂ  प्रदेश  493

 जम्म कश्मीर  1181

 कर्नाटक  4780

 केरल  8132

 मध्य  826

 महाराष्ट्र  जिसमें  बसाई  शहर  शर  गोवा  भी  amrfere  है  57197

 उत्तर  पूर्वी  सकिल  जिसमें  श्ररणाचल  faiven,
 राज्य झा  जाते  हैं  ह  605

 160

 9822

 3749

 21

 तमिलनाड  4992

 उत्तर  प्रदेश  4838

 26802 qo  बंगालਂ  जिसमें  कलकत्ता  शहर  शामिल  है

 151523
 संघ  शासित  क्षेत्र  er

 निकोबार  द्वीप  समह  16

 चडागढ़  2089

 46017

 पांडिचेरी  35

 सिलवासा  53

 49

 48265
 el

 ऐसे  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  जहां  तक  संभव  हो  वर्ष  1980  तक  इन  प्रतीक्षा  सुर्ची

 के  श्रावेदकों को  कनेक्शन  दे  दिए  परन्तु  कुछ  बड़े  नगरों  शहरों  में  इस  प्रकार  का  लक्ष्य  प्राप्त
 कनेक्शन  देना  भी  संभव करना  संभव  नहीं  हो  सकेगा  |  कुछ  छोटे  नगरों  में  भी  बहुत  लम्बी  टूरी  के

 नहीं हो  सकेगा

 Second  All  India  Population  Project
 447.  Dr.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be  pleased

 to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government  have  accepted  as  it  is  the  names  of  the  four

 districts  recommended  by  Bihar  Government  under  Second  India  Population  Project
 or

 some  amendments  have  been  made  therein  and  if  so,  the  reasons  tnerefor;
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 (b)  whether  the  Central  Government  have  made  their  recommendations  to  World

 Bank  or  other  international  institutions  in  this  regard  and  if  so,  the  priority  order  thereof;

 and

 (c)  when  the  said  scheme  would  be  introduced  in  Bhagalpur  District  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  ::

 (a),  (b)  &  (८)  The  entire  matter  is  still  under  consideration.

 पनेली-मोती  जिला  राजकोट  में  दोषयुक्त  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  शिकायत

 449.  ध्मसिह  भाई  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 क्या  पनेली-मोती  तालुका  जिला  गुजरात  के  टेलीकोन  प्रयोक्ता

 संघ  से  17-12-77  से  दोषयुक्त  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  कोई
 शिकायत

 प्राप्त  हुई  है  झ्ौर यदि

 तो  उसमें  कया  मांगें  की  गई

 क्या  पनेली-मोती  गांव  के  टेलीफोन  Tasarat  ने  सरकार  के  विरुद्ध  इस  कारण  कोई

 असहयोग  अआान्दोलन  किया  था  झ्र  यदि  तो  उसकीਂ  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्रवाई

 की  गई  श्रौर  सुचारू  तथा  नियमित  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  प्रबंध  किए

 हैं  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  जी  हां  ।  राजकोट  के  मंडल

 तार  को  पार्टी  से  17-12-77  को  एक  शिकायत  मिली  थी  ।  मुख्य  मांगें  me  शिकायतें  निम्नलिखित

 —

 (i)  गलत  नम्बर  मिलना  डायल  टोन न  मिलना  ।

 (ii)  पनेली-मोती  से  ट्रंक  लाइनें  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।

 (iii)  पनेली-मोती  एस-ए-एक्स  का  मूलਂ  एक्सचेंज  उपलेता  को  बनाया  जाए  न  कि  भायावाडर  को

 जेसा  कि  इस  समय  है  |

 धोराजी  के  उप  मंडल  तार  कुछ  महत्वपूर्ण  उपभोक्ताओं  से  मिले  थे  are  कोई

 भी  श्रसहयोग  जिसकी  कि  धमकी  दी  गयी  शुरू  नहीं  किया  गया  ।  गलत  नम्बर  मिलने

 शर  डायल  टोन  न  मिलने  की  कुछ  समय  के  लिए  जो  कठिनाई  हुई  थी  उसका  कारण  यह  था  कि

 मोती  एस-ए-एक्स  ae  उसके  मूल  एक्सचेंज  के  बीच  जंक्शनों  को  पुनर्व्यवस्थित  किया  गया  था  श्रौर

 ए-एक्स  का  50  लाइनों  से  100  लाइनों  तक  विस्तार  करते  समय  उपस्कर  पर  काम  करना  पड़ा  था  |

 यहं  काम  पूरा
 गया

 है
 ।

 दोषपूर्ण  खुले  तार  की  ट्रंक  लाइन  को  जनवरी  1978  में  ठीक  कर  दिया

 गया  है
 ।

 अब  यह  एक्सचेंज  बिना  किसी  शिकायत  के  संतोषजनक  ढंग  से  काम  कर  रहा  है  ।  भायावाडर
 के  वर्तेमान  मूलਂ  एक्सचेंज  के  बदले  उपलेता  को  मूल  एक्सचेंज  नहीं  बनाया  जा  सकता  है  क्योंकि  मौजूदा
 नियमों  aa  एस-ए-एक्स  को  निकटतम  एक्सचेंज  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 Provision  of  Telephone  Connections  to  Satapar  Village,  Jamnagar  District

 450.  Shri  Dharmasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  pzople  who  bad  demanded  telephone  connectionsin  Satapar  viflage
 of  Jamjodhpur  Taluka  in  Dist WAG  111  इ  oe  LING  Jalal rict  Ta  mnag:  ah  Ul  vw arof  र ujatl Harat  State  a

 धक  ६  a  nd  when  such  demands  were
 made;
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 (0)  when  an  from ALUIita  where  telephone  lines  would  be  prc  ided  to  Satapar  village;

 and

 (c)  the  name  of  the  village  and  the  distance  at  which  telephone  facility  is  available

 near  Satapar  village  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a)  Eight

 persons  applied  in  May,  1977  for  telephone  connections  at  Satapar  village in  Jamjodhpur
 Taluka  of  Jamnagar  District  (Gujarat).

 (b)  The  present  number  of  applicants  is  not  sufficient  to  justify  the  opening  of  a

 telephone  exchange  at  Satapar.

 (c)  Telephone  facility  is  available  at  Jamjodhpur  which  is  30  kms.  away  from  Satapar

 छात्रों  द्वारा  नशीलो  श्रौषधियों  के  प्रयोग  में  वृद्धि

 451.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  स्वास्थ्य प्रौर  परिवार  कल्याण  :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  छात्रों  द्वारा  नशीली  make  के  प्रयोग  में  गत  वर्षों  के  दौरान  कोई  वृद्धि
 हुई  है

 शौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  सरकार  इस  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  we  (a)

 इस  संबंध  में  रिपोर्ट  मिली  हैं  कि  नशीली  दवाओं  का  उपयोग  खासकर  छात्रों  में  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 इसलिए  केन्द्रीय  सरकार ने  oer  बातों  के  साथ-साथ  यह  जांच  करने  के  लिए  कि  देश  में  wie  खासकर

 छात्र  समुदाय  में  श्रौषधियों  का  व्यसन  किस  हृद  तक  फला  gar  एक  समिति  नियुक्त  की  ।  इस  समिति
 की  रिपोर्ट  की  प्रतियां  में  श्रौषधियों  का  दुरुपयोगਂ  sitter  के  अन्तर्गत  5  1977  को

 सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  गयी  थीं  ।  इस  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संबंधित  मंत्रालयों|/विभागों  को  भी  उनसे  संबंधित

 पर  श्रावश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  भेज  दी  गयो  हैं  ।

 Provision  of  New  Telephone  Connections  in  Saurashtra  Region  of  Gujarat

 +452.  Shri  Dhramasinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  new  telephone  connections  provided  in  Junagarh,  Jamnagar,
 Rajkot,  Bhavnagar,  Surendranagar,  Amreli  and  Kutch  districts  of  Saurashtra  region  of

 Gujarat,  District-wise  during  April,  1977  to  January,  1978;

 (b)  the  total  number  of  new  telephone  connections  to  be  provided  in  these  Districts,
 District-wise  during  1977-78;  and

 (c)  the  number  of  new  telephone  connections  which  are  proposed  to  be  provided  in
 these  Districts,  District-wise  during  1978-79  ?

 of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a),  (b)  &

 {c)  The  Department  normally  keeps  the  records  of  waiting  lists  and  new  telephone
 connections  etc.  separately  for  each  telephone  exchange.

 A  statement  for  each  of  these  districts  is  being  compiled  and  will  be  placed  on  the
 ec  on Table  of  the  House  during  the  course  of  the  css  i  Lille
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 Demand  for  a  Branch  Post  Office  in  Chayya  Plot  Ward  No.  11,  Porbunder  (Gujarat)

 +453,  Shri  Dharmasihbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state

 (a)  wh2ther  it  is  a  fact  that  the  Adrash  Mitra  Mandal,  Porbunder  of  Junagarh  Dis-

 trict  in  Gujarat  State  has  demanded  of  a  Branch  Post  Office  in  Chayya  Plot  Ward

 No.  11  in  Porbunder  in  November,  1977  and  if  so,  the  reasons  given  to  open  Branch  Post

 Office  there;

 (0)  when  the  Branch  Post  Office  is  proposed  to  be  opened  there;  and

 (c)  the  action  taken  up  till  now  or  proposed  to  be  taken  in  this  matter  ?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  (a):  Yes,

 Str.  For  better  postal  facilities  to  the  public  of  the  area.

 (b)  &  (c)  The  proposal  has  been  examined  and  opening  of  the  post  office  has  been

 found  justified.  The  post  office  will  be  opened  as  soon  as  a  suitable  building  is  available..

 ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  हुई  wat  के  विषय

 454.  श्रो  सी०  के ०  चन्द्रप्पन

 श्री  यशवन्त  बोरोले  :

 शी  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  के  हाल  ही  में  भारत  झागमन  पर  उनके  साथ  भारत  के  प्रधान

 मंत्री  ने  किन  प्रमुख  मुद्दों  पर  चर्चा

 इस  दौरे  के  परिणाम  तथा  उनके  साथ  हुई  चर्चा  का  भी  क्या  मूल्यांकन  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  श्र  ब्रिटेन  शान्तिपूर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  परमाणु  विस्फोटों  के

 प्रश्न  के  बारे  में  सहमत  नहीं  हो  श्रौर

 *(4)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विवरण  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  azar  बिहारी  :  ब्रिटेन  के  प्रधान  की  भारत  यात्ना  के

 दौरान  विभिन्न  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  बातचीत  हुई  जिसमें  भ्रफ़ीका  पश्चिम  एशिया  की  स्थिति

 ae  उत्तर-दक्षिण  की  वार्ता  भी  शामिल  थी  ।  यूनाइटेड  किगडम  में  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों

 श्र  अधिक  सहयोग  से  संबद्ध  द्विपक्षीय  मसलों  पर  भी  संक्षेप  में  चर्चा  हुई  ।

 (a)  यह  यात्रा  अपने  मुख्य  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  सफल  हुई  जो  कि  यूनाइटेड  किंगडम  श्रौर

 भारत  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  संबंध  सुदृढ़  करना  था  |

 ate  प्रधान  मंत्री  ने  नाभिकीय  ऊर्जा  के  शांतिपूर्ण  प्रयोग  के  विभिन्न  लश्यों  के  बारे

 में  भारत  सरकार  का  रवैया  समझाया  ।  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  ने  इसे  समझा

 शाह  ईरान के  साथ  हुई  बातचीत

 455.  Mato  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 शाह  ईरान  के  हाल  ही  में  भारत  श्रागमन  पर  प्रधान  मंत्री  ने  उनके  साथ  किन  विषयों
 पर  बातचीत  श्रौर

 इस  दौरे  के  परिणाम  तथा  शाह  ईरान  के  साथ  हुई  बातचीत  का  क्या  मूल्यांकन  है  ?
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 विदेश  मंत्री  बिहारी  :  प्रधान  मंत्री  ने  ईरान  के  शहंशाह  के  साथ

 उनकी  भारत  यात्रा  के  दौरान  महत्वपूर्ण  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  ate  क्षेत्रीय  महत्व  के  मामलों  पर

 पुर्वक  विचार-विनिमथ  किया  ।  उन्होंने  परस्पर  द्वीपक्षीय  सहयोग  को  बढ़ाने  की  art  की  संभावनाओं  का

 पता  लगाने  का  भी  निश्चय  किया  ।

 इस  यात्रा  से  भारत  ak  ईरान  के  बींच  निकटतर  संबंध  स्थापित  हुए  ale  द्वीपक्षोय  रूप

 से  झर  wer  देशों  में  संयुक्त  प्रयत्नों  के  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  के  क्षेत्र  का  विस्तार  gars

 ईरान  के  शहंशाह  ने  ऋण  के  श्राधार  पर  भ्रतिरिक्त  कच्चा  तेलਂ  देने  की  श्रौर  पूर्वी  तटवर्ती  वाक्साइट

 भंडारों  के  श्रल्यूमिना  त्रिपुरा  की  कागज़  ate  लुगदी  तथा  राजस्थान  नहर  के  ट्वीपक्षीय

 चरण  जैसी  स्वीकृत  प्रायोजनाओं  में  हिस्सा  लेने  azar  उनके  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव
 ५

 किया  ।  पेट्रो-रसायन  के  क्षेत्र  में  द्विपक्षीय  सहयोग  की  संभावनाओं  को  art  बढ़ाने  के  लिए  इस  विधय

 पर  एक  उप-संयुक्त  समिति  का  गठन  करने  का  भी  निर्णय  किया  गया  ।  सांस्कृतिक  क्षेत्र  में  भारत-ईरान

 संबंधों  के  इतिहास  के  श्रध्ययन  श्र  waters  के  संवद्धन  के  लिए  दो  पीठ  स्थापित  करने  का  निणेय

 लिया  गया  जिनमें  एक  तेहरान  में  होगा  ate  दूसरा  नई  दिल्‍ली  में  ।  भारत  सरकार  ने  1980  में  ईरान

 में  भारतीय  कला  श्रौर  संस्कृति  पर  एक  प्रदर्शनी  श्रायोजित  करने  में  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया

 चाल  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  के  उत्पादन  में  बाधा

 456.  श्री  श्रहमद  एम०  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  के  उत्पादन  में  बाधा  पड़ी

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  >

 इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की  Ax

 इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (st  कड़िया  :  हां  ।  यद्यपि

 1977  से  1978  के  दौरान  सवतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  विक्रय  इस्पात  के  कुल  उत्पादन

 में  वर्ष  1976-77  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन  से  1. 2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  तथापि  निर्धारित  लक्ष्य

 की  तुलना में  5,  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  |

 ate  बिजली  की  सप्लाई  में  प्रायः  प्रतिबन्धों|  रुकावटों  जैसे  कारणों  से  उत्पादन

 पर  प्रतिकूलਂ  प्रभाव  पड़ा  है  ।  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  इसको  के  कारखाने  पर  इसका

 रूप  से  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कोककर  कोयले  की  क्वालिटी  भ्रच्छी  न  होने  तथा  इसकी  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई

 ने  1977  में  दुगदा  श्रौर  मौजूडीह  कोयला  शोधनशालाओं  में  हड़ताल  होने  तथा  झर  कुछ
 कारखानों  इसको  में  मालिक-मजदूर  सम्बन्ध  श्रच्छे  न  होने  के  कारण  भी  उत्पादन  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव पड़ा  है

 बिजली  श्रौर  कोककर  कोयले  की  सप्लाई  में  सुधार  लाने  के  लिए  ऊर्जा  दामोदर  घाटी
 निगम

 श्रौर  कोयले  की  सप्लाई  करने  वाले
 प्रभिकरण

 से  सतत  संपर्क  रखा
 जा

 रहा  है
 ।

 वर्तमान  क्षमता  के  बेहतर  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  प्रथम  चरण  की  शेव

 इकाइयों  के  चालू  हो  जाने  ste  भिलाई  तथा  बोकारो  इस्पात  कारखाने  प्रत्येक  की  40  लाख  टन  पिण्ड

 तक  विस्तार  योजनाओं  के  हो  जाने  से  इस्पात  के  उत्पादन  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 है  ।  भिलाई  ate  बोकारो  में  नई  प्रौद्योगिक  प्रक्रिया  area  करने  की  संभावना  है  जिससे  थोड़े

 निवेश  से  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  सरकार  ने  सेलम  इस्पात  परियोजना  के  प्रथम

 चरण  की  भी  श्रनुमति  दे  दी  है  ।  इसे  चरण  के  पुरा  हो  जाने  से  प्रतिवर्ष  32,000  टन  ठंडे  बेलित  बेदाग

 इस्पात  के  चपटे  उत्पाद  तैयार  होने  लगेंगे  ।
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 मिलाई  sit  बोकारो  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  का  प्रस्ताव

 457.  शी  श्रहमद  एम०  पटेल  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  ate  बोकारों  इस्पात  संयंत्रों  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  मांगी  गई

 ~
 क्या  इस्पात  की  किस्म  में  सुधार  करने  arésitfran  इस्पात  हाई  araree,  स्टेनलेस

 स्टील  तथा  oer  विशेष  प्रकार  के  जिनकी  बाजार  में  भारी  सांग  क्या  उत्पादन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़ियः  :
 से  मिलाई  इस्पात

 कारखाने  की  25  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  की  वर्तमान  वार्षिक  क्षमता  बढ़ाकर  40  लाख  टन  की

 रही  है  ।
 इस  समय  इस  पर  1120  करोड़  रुपये  खचे  होने  का  WAATA  है

 ।
 बोकारो  इस्पात  कारखाने

 की  17  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  की  वर्तमान  वार्षिक  क्षमता  बढ़ाकर  40  लख  टन  की  रही  है  ।

 इस  पर  948  करोड़  रुपये  ज  होने  का  श्रनुमान  है  ।  इन  दोनों  के  लिए  सोवियत  रूस  की

 सरकार  ने  रूबल  की  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  ।  115  करोड़  रुपये  की  श्रमुमानित  लागत  से  बोकारो

 इस्पात  कारखाने  की  क्षमता  को  अगे
 बढ़ाकर

 47.  लाख  टन  करने  की  योजना  पर  प्रारंभिक  रूप  से

 विचार किया  जा  रहा  है  |

 प्रौद्योकीय  फेरबदल  तथा  सुधार  से  भिलाई  श्र  बोकारो  इस्पात  कारखानों  को  उत्पादन  wk

 अ्रधिक  बढ़ाने  की  सम्भावनाओं  का  भी  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।  अनुसंधान  ale  विकास  सम्बन्धी

 उत्पादन  की  श्रच्छी  व्यवस्था  श्र  कमंशाला  स्तर  पर  क्वालिटी  पर  नियंत्रण  रखने  के  उपायों  से  इस्पात

 कारखानों  में  तैयार  किए  जाने  वाले  इस्पात  की  क्वालिटी  में  लगातार  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।  कुल

 उत्पादन  में  इस्पात  की  परीक्षित  मात्रा  के  अनुपात  में  ऋमिक  वृद्धि हुई  है
 ।  भिलाई  इस्पात  कारखाने की

 विस्तार  योजना  कें  लिए  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  ने  अधिक  मजबूत  निम्न  मिश्रित  इस्पात  तैयार

 किया  है  सप्लाई  किया  है  ।  बोकारो  इस्पात  कारखाना  भी  अधिक  मजबूत  निम्न  मिश्रित  इस्पात  का

 उत्पादन करने  लगा  है

 ग्रामीण  सामुदायिक  स्वास्थ्य  सेवा  के  ग श्रन्तगत  ब्लाक

 45  8..  श्री  ato  एन०  विश्वनाथन :
 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने

 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ag
 1977-78

 में  ग्रामीण  सामुदायिक  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  अ्न्तगत  feat  ब्लाक  रखे

 गये

 कितने  सामुदायिक  स्वास्थ्य  कर्मचारी  पहले  ही  प्रशिक्षित  किये  जा  चुके  हैं  ae  कितने  श्रौर
 प्रशिक्षित  किये  श्र

 इस  योजना  पर  कितना  खरच  श्राने  का  AAR  2 +

 का  हिस्सा  कितना-कितना  होगा  ?

 र
 उसमें  केन्द्र

 श्र  राज्य  सरकारों

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  राज्य  wat  (sat  जगदम्बी  प्रसाद
 :  2

 1977
 को  आरम्भ  की  गई  रक्षक  योजना  के  अन्तर्गतਂ  झाने  वाले  खंडों  की  संख्या  लगभग

 726 है  ।
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 —  cer  की  संख्या  लगभग  14060  >
 ए प्रथम  बेच  में  प्रशिक्षित

 1977-78  के  दौरान  जितने  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  को  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  श्राशा  है  उनकी  कुल  संख्या

 लगभग  28000  है  |

 1977-78  के  दौरान  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  पर  4.  26  करोड़  रुपये  खर्चें  होंगे  |

 यह  योजना  शत  प्रतिशत  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  है  ।

 चिदेश  dat  की  पाकिस्तान  यात्रा

 459,  श्री  एस०  जी०  सुरुगय्यन :
 श्री  एस०  रामगोपाल  te  :

 श्री  सनोर॑जन भक्त  :

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला

 श्री  कंवर  लाल  गप्त

 श्री  मुख्तियार fag  मलिक
 शी  दुर्गाचन्द :

 श्री  शोम  प्रकाश  त्यागी  :

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वहू  इस  माह  पाकिस्तान  गए  शौर

 यदि  तो  जिन  मामलों  पर  चर्चा  हुई  उनका  विवरण  क्या  है  श्रौर  उसके  क्या  परिणाम

 निकले ?

 विदेश  मंत्री  बिहारी  arsraat )  :  a, at हां  ।

 दोनों  पक्षों  ने  झ्ापसीਂ  हित  के  द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  विषयों  की  चर्चा  की  ।  इस  बात

 पर  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  1975  के  व्यापार  करार  कीਂ  समीक्षा  के  लिए  कदम  उठाये  जाने

 सलालਂ  बांध  परियोजना  पर  बातचीत  शुरू  की  जानी  चाहिए  तथा  समाचार  एवं  सूचना  के  स्वतंत्र
 प्रदान  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  लोगों  के  बीच  सम्पक॑  कीਂ  सुविधा  की  जानी  चाहिए  ।

 MAH  को  रोल्डਂ  आर  रोल्डਂ  इस्पात  को  चादरों  का  निर्यात

 460.  श्री  एस०  जो०  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  सरकार  नें  हिन्द  मैटल्स  नामक  adel  फर्म  को  तथा  रोल्डਂ

 इस्पात  av  चादरें  निर्यात  करने  के  लिए  1977  में  एक  करार  किया  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 इस्पात गौर  खान  मंत्री  बीज  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 श्रखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  इन्टर्नों  अर  छात्रों  द्वारा  हड़ताल

 461.  श्री  एस०  जी०  मुरुगय्यन :  क्यां  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  afer  भारतीय  श्रायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  इन्टर्नों  ae  छात्रों  ने  31-1-78

 और  1-2-78  को  दो  दिन  की  हड़ताल  की

 यदि  at,  तो  उनकी  मांगें  कया
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 उनकी  मांगें  पुरी  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  जी  हां  ।

 छात्रों  के  waar  अखिल  भारतीय  श्रायुव्जान  नई  दिल्‍ली  के  श्रधिकारियों  के

 साथ  ag  समझौता  gar  था  कि  जूनियर  रेजीडेंटों  की  कुलਂ  सीटों  में  से  घोषित  सुची  के  60  प्रतिशत

 जनवरी  में प्रौर  40  प्रतिशत  जुलाई  में  भरने  के  बजाय  80  प्रतिशत  सीटें  जनवरी  में  शर  20  प्रतिशत

 सीटें  जुलाई  में  भरी  जाएंगी  ।  संमझौते  में  साथ  ही  यह  भी  माना  गया  था  कि  खुली  प्रतियोगिता  में  इस

 संस्थान  के  स्नातकों  में  से  जितने  स्नातकों  का  चयन  होगा  उनके  अलावा  विभिन्न  स्तातकोत्तर  कोसों  में

 प्रवेश  के  लिए  कल  सीटों  का  33  प्रतिशत  उनके  लिए  श्रारक्षित  की  जाएंगी  ।

 चूंकि  ऐसा  कोई  समझौता  नहीं  हुमा  था  इसलिए  उक्त  मांगों  को  श्रतुचित  माना  गया
 I

 संस्थान  के  अखिल  भारतीय  स्वरूप  को  देखते  हुए  यह  सम्भव  नहीं  हो  पाया  fe  श्राम  प्रतियोगिता  में

 चुने  गये  छात्रों  की  संख्या  के  afar  33  प्रतिशत  सीटें  संस्थान  के  उम्मीदवारों  के  लिए  झारक्षित

 जाए ं॥

 श्रम  ब्यूरो  के  भतपुर्वे  निदेशक  को  सेवा  से  हटाया  ज

 462.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रम  ब्यूरो  के  भूतपूर्व  निदेशक  को  सरकार  ने  सेवा  से  हटा  दिया

 यदि  तो  उसके  बया  कारण

 क्या  भूतपूर्व  निदेशक  ने  सरकारी  fate  के  विरुद्ध  bones q  |  लल  की  श्रौर

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  से  श्री  के०  के ०  संयुक्त

 श्रम  जिन्होंने  श्रम  ब्यूरो  के  रूप  में  पिछले  कुछ  समय  तदर्थ  आधार  पर  स्थावाफन्न

 रूप  से  काम  को  उनके  विरुद्ध  निथुक्त  की  गई  विभागिय  जांच  के  परिणामस्वरूप  सेवा  से  बर्खास्त

 किया  गया  था  ।  इस  अधिकारी  ने  श्रपनी  बर्खास्तगी  के  आदेश  के  विरुद्ध  हिमाचल  प्रदेश  उच्च  न्यायालय

 मे  एक  रिट  याचिका  दायर  की  थी  ।  उच्च  न्यायालय  ने  याचिका  को  तुरंत  खारिज  कर  दिया  |

 Providing  Automatic  Telephone  Services  to  cities  in  Rajasthan

 +464,  Shri  Jagdish  Prasad  Mathur  :  Will  the  Minister  of  Communications be  pleased
 to  state

 e  tha (a)  the  names  of  citiesin  Rajasthan  having  a  population  of  mor  tli  n  50,000  in  which
 automatic  telephone  services  have  not  been  provided;

 (b)  the  time  by  which  this  telepho  ne  cer,
 an

 PTI  service  is  likely  to  be  provided  in  these  cities  >

 (c)  whether  there  is  any  proposal  to  link  District  headquarters  with  Jaipur  by  STD
 line  and  if  so,  the  details  thereof  ?
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 कलन

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  :  (a)  &  (b)
 The  information  is  as  follows

 SI.  Natne  of  Station  Likely  time  by
 0  which  automatisation

 of  the  exchange  is.

 proposed.

 .  Bik  alin aner  1978-79
 2.  Churu  1979-80
 3  Sikar  1980-81

 4  Sriganganagar  1982-83
 5  Tonk  1980-81

 Schemes  for (c)  Yes,  Sir,  Alwar  has  already  been  cconnected  to  Jaipur  by  STD.

 linking  of  Jodhpur,  Ajmer,  Kota,  Udaipur  and  Beawar  to  Jaipur  by  STD‘  have  been  taken

 up  and  are  expected  to  be  completed  within  next  3  years.  The  remaining  District  head-

 quarters  will  also  be  provided  STD  progressively  thereafter.

 Education  Facilities  in  Khetri  Town

 465.  Shri  Jagdish  Prasad  Mathur  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  the  existing  arrangements  for  the  education  of  the  children  of  employees
 living  in  Khetri  town  are  not  adequate;

 (b)  whether  a  demand  for  additional  schools  and  accommodation  for  schools  for
 the  children  of  these  employees  has  been  made;

 (c)  whether  it  isa  fact  that  lakhs  of  rupees  are  being  given  as  assistance  to  the  Sophia
 School  of  the  Hindustan  Copp2r  whereas  this  school  is  not  within  the  reach  of  the  ordinary
 employees  there;  and

 (d)  if  so,  tht  money  given  to  the  Sophia  School  and  the  expenditure  incurred  on  other

 schools  ?

 imistryv  of  Stee] The  Minister  of  State  in  the  M  OF  OLCEI  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  &  (b)
 Educational  facilities  for  chi  1611 ldre  n  of  employees  living  in  Khetri  Township  are  available
 as  follows

 No.  of  Schools

 Higher  Secondary  1

 Middle  Schools  2

 Lower  Primary
 Middle  School

 Nursery  Schools

 Total

 Over  3300  wards  of  Hindustan  Copper  Ltd.  employees  receive  education  in  these

 schools.  In  1977,  there  was  a  demand  for  upgradation  of  the  existing  Rajasthan  Govern-
 ment  Middle  Schoolto  High  School.  The  matter  is  being  pursued  by  the  Hindustan  Copper
 Limited  with  the  State  Government.  There  was  also  a  demand  for  additional  seats  for
 admission  in  Ist  Standard  in  the  Kendriya  Vidyalaya  at  Khetri.  To  cater  to  the  anticipated
 additional  admissions  in  the  various  school  at  Khetri,  the  company  has  already  sanctioned
 funds  for  construction  of  additional  class  rooms.

 71



 Written  Answer  9  tO eth
 Questions  Phalguna  4,  1899  (Saka)

 (c)  &  (d)  :  The  expenditure  incurred/budgeted  on.  different  schools  by  the  Khetri

 Cooper  Complex  is  as  below

 (Rs.  lakhs)

 for Schools  "Upto  1977-78  Budget RA,  ६1.  Total  Total
 1978-79

 Buil-  other  Buil-  other  Buil-  other

 ding  exp.  ding  ding  exp exp.

 Central  14.07  2.40  9.16  16.47  30.45  46.92

 State  4.61  0.79  10.75  2.55  15.36  3.34  18.70

 Sophia  10.55  1.31  5.0  0.24  15.55  1.55  17.10

 Nursery  0.30  3.23  4.00  1.17  4.30  4.40  8.70

 Expenditure  on  the  Sophia  School  is  mainly  on  account  of  provision  for  a  suitable

 building.  Such  buildings  are  already  available  for  other  schools.  The  actual  running

 expenditure  on  the  Sophia  School  i.e.  expenditure  other  than  building,  is  however,  nominal

 compared  to  the  expenditure  on  the  running  of  the  Central  School  and  State  Middle  School

 because  the  Sophia  School  is  able  to  substantially  meet  its  running  expenses  through  fees

 which  are  paid  by  the  parents.  Children  of  some  workmen  are  also  studying  at  the  Sophia
 School.

 मध्य  प्रदेश  के  मेडिकल  जिला  अस्पतालों  आर  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  श्रप्रयक्त  पड़े  उपकरणों  की  मसरब्मसत

 467.  श्री  सुखेन्द्र  fag  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1978  के  इंडियन  एक्सप्रेस  के  इस  समाचार  की  झोर

 गया  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  मेडिकल  जिला  झस्पतालों  श्रौर  स्वास्थ्य  केन्द्रों  a  50  लाख  रुपये

 से  एक  करोड़  रुपये  तक  के  मूल्य  के  उपकरण  बेकार  पड़े  हैं  उनमें  से  कुछ  उपकरणों  की  तो  दस

 ara  से  भी  श्रधिक  समय  से  मरम्मत  नहीं  की  गई  श्रौर

 क्या  उनकी  मरम्मत  के  लिए  श्रथवा  इस  बारे  में  राज्य  को  अरपना  सहयोग  देने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ्  सदभाव  का  उपयोग  करेगी  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  ae
 >

 जी  हां  |  ह  ध्यान  श्राकृष्ट  हम्ना  2  ।
 इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  पूरी  जानकारी  हासिल  की  जा  रही

 है  ।  ये  अत्यधिक  इलेक्ट्रो-मेडिकलਂ  उपकरणों/कलपुर्जों  की  मरम्मत  के  लिए  देश  में  कुछेक  क्षेत्रीय

 शालाएं  खोलतें  की  एक  केन्द्रीय  योजना  है  ।  जब  ये  कार्यशालाएं  खोलਂ  दी  जाएंगी  तभी  मेडिकल  उपकरणों
 की  मरम्मत  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  की  सहायता  कर  पाना  सम्भव  होगा ।

 Cancer  due  to  use  of  Hair  Dye

 468.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state  :

 the  th  arartmant  ha (a)  whether  UI  Heal  Department  have  any  information  about  a  report  that  use  of
 hair  dye  may  caus  CANCOr  , CAaNnrer:  and

 (b)  if  so,  whether  Government  have  got  it  examined  or  propose  to  do  so?
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 \

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  :  (a)
 A  report  to  this  effect  appeared  recently  in  a  local  newspaper.

 (9)  The  opinion  of  the  medical  experts  in  the  field  has  been  sought  in  the  matter.

 Noting  and  Drafting  in  Hindi  in  the  Ministry

 469.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state

 (a)  the  total  number  of  employees  category-wise  in  his  Ministry  at  present  and  the

 number  of  those  among  them  who  possess  working  knowledge  or  proficiency  in  Hindi;

 (b)  the  number  of  employees  among  those  having  working  knowledge  or  proficiency
 in  Hindi  who  submit  notes  and  drafts  in  Hindi;  and

 (c)  the  reasons  for  which  such  employees  do  not  submit  notes  and  drafts  in  Hindi;
 and

 whether  orders  have  been  issued  to  such  employees  to  submit  notes  and  drafts
 in  Hindi,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda)

 Gazetted  Non  Total-

 Gazetted

 (a)  1.  Total  number  of  employees  92  287  379

 2.  Number  of  employees  having  a  working  knowledge  of
 Hindi  i.e.  those  employees  who  have  passed

 (i)  the  Matriculation  or  an  equivalent  or  higher
 examination  with  Hindi  as  one  of  the  subjects ;
 or

 |है। है  the  Pragya  examination  conducted  under  the
 Hindi  teaching  scheme  of  the  Central  Govt.  or
 when  so  specified  by  that  Government  in  res-

 pect  of  any  particular  category  of  posts,  any
 lower  examination  under  that  scheme;  or

 (iii)  any  other  examination  specified  in  that  behalf
 by  the  Central  Government;  or

 (iv)  have  declared  that  they  have  acquired  such
 knowledge.  के  36  101  137

 3.  Number  of  employees  possessing  proficiency  in  Hindi

 i.e.  those  employees  who  have—

 (i)  passed  the  Matriculation  or  any  equivalent  or

 higher  examination  with  Hindi  as  the  medium
 of  examination;  or

 (ii)  taken  Hindi  as  an  elective  subject  in  the  degree
 examination  or  any  other  examination  equiva-
 lent  to  or  higher  than  the  degree  examination;
 or

 (iii)  have  declared  that  they  possess  proficiency  in
 Hindi  34  155  189
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 {b)  As  per  the.  Quarterly  Report  on  the  progressive  use
 of  Hindi  in  Central  Government  offices  prescribed
 by  the  Department  of  Official  Language,  only  such

 employees  are  considered  to  be  working  in  Hindi  as
 do  their  25%  work  in  Hindi.  Accordingly  the
 number  of  employees  working  in  Hindi  is  9  28.0

 37

 (c)  Since  under  the  Official  Language  rules  the  Government  employees  have  the

 option  to  do  their  work  either  in  Hindi  or  in  English,  they  use  Hindi  or  English  as  per  their

 convenience.
 Secretary/ (d)  Keeping  in  view  the  answer  given  in  reply  to  part  (c)  above,  Joint

 Secretary/Minister  have  encouraged  all  the  officers/employees  to  work  in  Hindi  to  the  extent

 possible  and  the  officers/employees  have  started  writing  small.and  routine  notes  in  Hindi.

 दिल्‍ली  में  नये  टेलीफोन  केन्द्रों  को  चालू  करना

 470.  श्री  मनोरंजन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 में
 ~

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली  नये  टेलीफोन  केन्द्रों  को  चालू  करने  के  बारे  में
 इस  समय  कितनी  प्रगति  हुई

 उस  संबंध  में  1978  के  लिये  कया  कार्यक्रम  है  तथा  क्षेत्रवार  कितनी  नई  टेलीफोन  लाइनें

 दिये  जाने  की  संभावना  श्रौर

 क्या  सामान्य  तथा  विशेष  श्रेणियों  में  गतिबद्धता  को  समाप्त  करने  के  लिये  उन  श्रेणियों  के

 लिये  अधिक  टेलीफोन  लाइनें  श्रलाट  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  दिल्‍ली  में  वर्ष  1977-78  के  दौरान  नए

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमताओं  को  चालू  करने  से  संबंधित  प्रगति  इस  प्रकार

 (1)  दिल्‍ली  गेट  विस्तार  300

 18-10-1977 को  चालू  की  गईं  ।

 (ii)  हौज  विस्तार  1500

 17-12-77 को  चालू  की  गईं  |

 (iii)  शक्तिनगर  विस्तार  1500

 16-2-1978 को  चालू  की

 (iv)  5000

 18-2-78 को  चालू  की  गईं  |

 orm  है  कि  1978  के  दौरान  निम्नलिखित  एक्सचेंज  लाइनें  चालू की  जाएंगीं

 (1)  चाणक्यपुरी  विस्तार  600  लाइनें

 (ii)  विस्तार  800  लाइनें

 (iii)  हौजखास-11 नया एक्सचेंज नया  एक्सचेंज  10,000  लाइनें

 (iv)  शाहदरा ईस्ट  विस्तार  1600  लाइनें

 (४)  नेहरू  प्लेस  नया  एक्सचेंज  2000  लाइनें

 (vi)  तीस  हजारी-पाा  नया  एक्सचेंज  10,000  लाइनें

 (vil)  शक्तिनगर नया  एक्सचेंज  10,000  लाइनें

 (viii)  नया  एक्सचेंज  2,000  लाइनें

 योग
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 (77)  rary  सेती  के  —  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  अता  में  वृद्धि  करने  का  एक  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  ।

 भारत-चोन  सम्बन्ध

 471.  श्री  मनोरंजन  भक्त

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला ॥
 at  मुख्तियार सिह  मलिक  :
 श्री  दुर्गाचन्द

 श्री  यशवन्त  बोरोले  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीत  के  साथ  सम्बन्ध  सामान्य  बताने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  प्रगति  हुई  है  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  are

 (a)  उसके  क्या  परिणाम रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रो  श्रटल  बिहारी  :  तथा  1976  में  भारत  श्रौर  चीन  के

 बीच  राजदूतों  की  भ्रदला-बदली  के  बाद  दोनों  के  बीच  संबंध  क्रमिक  रूप  से  gata  की  उस  स्थिति  से

 art  बढ़ ेहैं  जो  भारत-चीन  संबंधों  में  1962  से  चली  ar  रही  ।  शांतिपूर्ण  सह-म्रस्तित्व  पर  श्राधारित

 पंचशील  के  सिद्धान्तों  के  aged  चीन  के  साथ  संबंध  सुधारने  की  हमारी  नीति  के  भ्रन्तर्गत  दोनों  देशों  के

 बीच  खेलकूद  शभ्रादि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रतिनिधि  मंडलों  का  श्रादान  प्रदान  किया  गया

 प्रौद्योगिकी  गौर  कार्यात्मक  क्षेत्रों  के  साथ  ही  साथ  पत्नकारिता  are  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार  के

 झादान-प्रदान करने  का  कार्यक्रम  विचाराधीन  है  ।  व्यापार-संबंध  फिर  से  शुरू  होने  और  1977  के  केन्टनਂ

 मेले  में  द्विपक्षीय  व्यापार  प्रारम्भ  करने  के  परिणामस्वरूपਂ  पारस्परिक  लाभदायक  व्यापार  की  ayraaat

 का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  सावेजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  के  नियंत्रण  पर  चीन  प्रमुख  राज्य  व्यापार

 संगठनों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  भारत  की  यात्रा  पर  है  ।

 Art  Teachers  in  Schools  of  Bokaro  Steel  City

 472.  Shri  R.L.P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Bakaro  Steel  City  the  pay  scale  being  given  to  the  Art

 (Painting/Drawing)  Teachers  working  under  its  Education  Department  is  on  the  basis  of

 Matriculation  qualification;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  in  Craft  and  Art  colleges  at  Calcutta,  Patna  and  Luck-

 now  etc.;  the  students  receive  education  for  five  years  after  having  passed  Matriculation  and

 diploma  or  degree  awarded  to  them  is
 regarded  as  final  degree  like

 a  post  graduation  degree
 and

 (c)  if  the  answer  to  the  above  parts  is  in  affirmative,  whether  Government  propose

 to  give  them  a  reasonable  and  justified  scale  of  pay,  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  The  information  15  not  available.  It  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  House.

 (c)  Does  not  arise.
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 भारत  aarti  सम्बन्ध

 4  73.  श्री  TasaAtE  मेहता

 श्री  श्रार०  वी  ०  थन

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1978  के  दौरान  श्रुमरीका  के  राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा

 से  दोनों  देशों  के  बीच  सम्बन्धों  में  बहुत  श्रधिक  सुधार  नहीं  और

 (@)  यदि  तो  उसके  कया  मुख्य  कारण हैं  ?

 fata  मंत्री  बिहारी  :  राष्ट्रपति  कार्टर  की  यह  एक

 सद्भावना  यात्रा  थी  ate  इससे  दोनों  देशों  के  बीच  मैन्नीपूर्ण  संबंधों  को  सुदृढ़  करने  तथा  ale  अधिक

 घनिष्ठता  बढ़ाने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  सफलता  मिली  ।  इससे  विश्व  के  प्रमुख  मामलों  पर  एक

 दूसरे  के  हमारे  दृष्टिकोण  को  समझने  श्रौर  ट्रिपक्लीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  एक  दूसरे  की  स्थिति

 की  बेहतर  जानकारी  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिली  i

 इस  यात्रा  के  दौरान  राष्ट्रपति  कार्टर  ने  हमें  बताया  कि  वे  तारापुर  के  लिए  उत्तम  कोटि  के
 7.5  टन  यूरेनियम  देने  की  सिफारिश  कर  रहे  हैं  जिसके  संबंध  में  एक  पत्र  श्रमरीकी  प्राधिकारियों

 के  समक्ष  विचाराधीन  है  ।  राष्ट्रपति  कार्टर  और  प्रधान  मंत्री  श्री  मोरार  जी  देसाई  ने  इस  बात  के  लिए
 भी  झपनी  व्यक्तिगत  रुचि  प्रकट  की  कि  भारत-प्रमरीकी  संयुक्त  gar  के  श्रन्तगंत  अर्थिक

 प्रौद्योगिकीय  से  संबंधित  क्षेत्रों  में  सहयोग  को  बढ़ाया  जाये  तथा  सांस्कृतिक  एवं

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  पहले  की  अपेक्षा  श्र  श्रधिक  भ्रादान-प्रदान  कियां  जाएं  ।

 वियतनाम  ait  कम्बो  दिया  के  बीच  संघर्ष

 474,  श्री  जी०  एस०  बनतवाला  :

 श्री  मुख्तियार fag  मलिक

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  भारत  के  दो  मित्र  विएतनाम  और  कम्बोदिया  के  बीच

 उत्पन्न  areal  को  सुलझाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किये

 क्या  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  विएतनाम  की  यात्रा  के  समय  इस  समस्या  पर

 चिन्ता  व्यक्त  की  ौर

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  राजनैतिक  वातावरण  में  महत्वपूर्ण  सुधार  लाने  के  बारे  में

 किये  गये  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारी  :  नहीं  ।

 ate  विभिन्न  अवसरों  पर  इस  संघर्ष  के  जारी  रहने  पर  हमने  चिन्ता  व्यक्त  की  है
 att  यह  आशा  व्यक्त  की  है  कि  कम्घूची  श्रौर  वियतनाम  जो  कि  दोनों  ही  पेंक्ष  और ba
 शील  देश  श्रपने  मतभेद  द्विपक्षीय  वार्ता  द्वारा  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  सुलझा  लेंगे  ।

 दिएगो  गार्सिया  का  विस्तार

 475.  श्री जो०  एम०  बया  विदेश  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
 क्या  संयुक्त  राज्य दि  ad

 निका  ने  दिएगो  स्थित  वायुसेना  ate  नौसेना  के

 wg
 भर

 हिन्द  महासागर  के  अरन्य  ञ्र्डों  का  विस्तार  करने  का  निर्णय  किया  श्रौर

 6.0
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 es  ee  मे  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 शर  की  क्या  चतिक्रिया  >>
 यदि  तो  इस  पर  भारत  गना  ह क  प्र  LS  क क क  ल

 विदेश  मंत्री  ग्रटल  बिहारी  सरकार  के  पास  इंस  rat  की  कोई  सूचना
 न

 नहीं  है  कि  हिन्द  महासागर  में  aaa  ast  के  विस्तार  के  बारे  में  संयूक्त  राज्य  श्रमरीका  ने  हाल  ही  में

 कोई  निर्णय  लिया  है  ।  हिन्द  महासागर  में  श्रपनी  सैनिक  शक्तियों  को  स्थायी  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 संयुक्त  राज्य  अ्रमरीका  तथा  सोवियत  संघ  के  वीच  इस  समय  वातचीत  चल  रही  है  ।

 सरकार  ने  हिन्द  महासागर  में  विदेशी  सेनाओं  की  उपस्थिति  का  निरन्तर  विरोध  किया  है
 |

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचार  सर्वविदित  हैं
 ।

 Utilisation  of  Amount  by  States  Received  under  Bidi  Workers  Welfare  Cess  Act

 576.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  १

 Sh.  Subhash  Ahuja  :

 Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  be  pleased  to  refer  to  the  reply

 given  to  Unstarred  Question  No.  476  on  the  23rd  February,  1978  and  state:

 (a)  the  amount  received  under  the  Bidi  Workers  Welfare  Cess  Act,  State-wise;

 (b)  whether  Bidi  Industry  comes  under  States’  jurisdiction;

 (c)  If  so,  the  Government’s  view  to  the  demands  of  State  Governments  for  utilising

 the  amount  received  under  the  aforesaid  cess  and  for  the  implementation  of  the  Act;  and

 (d)  whether  State  Governments,  have  written  to  the  Central  Government  in  this  re-

 gard  and  if  so,  the  action  taken  thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs  (Shri  Larang

 Sai)  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.'[{Placed  in  Library.  See  No.

 L.T.  1583/78]

 (b)  The  implementation  of  Bidi  and  Cigar  Workers  (Conditions  of  Employment)

 Act,  1966  is  within  the  jurisdiction  of  the  State  Governments  whereas  the  Welfare  Schemes

 for  the  workers  under  the  Bidi  Workers  Welfare  Fund  Act,  1976  are  administered  by  the

 Céntral  Government.

 (c)  and  (6)  Only.  Madhya  Pradesh  Government  has  suggested  that  the  cess  collect-

 ed  by  the  Central  Goyernment  for  the  Welfare  of  the  bidi  workers  should  be  transferred
 to  the  State  Government,  for  administering  welfare  activities.  This  suggestion  is  being

 examined.

 Production  and  Consumption  of  Steel  Including  Exports  during  1977

 47/.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  present  production  of  steel  in  the  country;

 (b)  the  annual  consumption  thereof  in  the  country;  and

 (c)  the  quantity  of  steel  exported  in  the  Calendar  year  1977  country-wise  . ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Karia  Munda) :  (8)  The

 production  of  saleable  steel  in  the  country  has  been  steadily  going  up  from  6.376  million

 tonnes  in  1975-76  to  7.857  million  tonnes  in  1976-77.  Jt  is  estimated  that  production  dur-

 ing  the  current  financial  year  will  be  around  8.145  million  tonnes
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 (9)  Steel  consumption  in  the  country  during  the  current  financial  year  is  expected
 to  be  of  the  order  of  6.935  million  tonnes.

 (c)  A  statement  giving  country-wise  exports  during  the  calendar  year,  1977  is

 enclosed.

 STATEMENT

 ण  Country-wise
 exports  of  steel  during  1977

 S.  No  Quantity  5.  No.  Country  Quantity
 (Tonnes) (Tonnes)  लि  pa  6  के

 Abu  Dhabi  39800  23  Laos  100

 3700 Aden  1100  24  Mauritius

 Afghanistan  1500  25  Malaysia  1900

 Bangladesh  27600  26  Muscat  16300

 Burma  27300 10500  27  Pakistan

 Bahrain  1000  28  Phillipines  81400

 Bulgaria  12400  29  Sri  Lanka  16300

 Czechoslovakia  30000  30.0  Saudi  Arabia  116500

 Dubai  54600  31  Sudan  1400

 10  Doha  4900  32  Syria  33900

 11  135700  33  100 Egypt  Seychelles
 12  Ethiopia  100  34  Taiwan  500

 5200 13  Greece  29500  35  Tanzania

 14  Guyana  200  36  Thailand  15500

 15  Hong  Kong  5200  37  Turkey  9800

 16  Iran  71400 163200  38  USA

 17  Iraq  200  39  USSR  97700

 18.  Indonesia  50500  40  UK  2000

 19,  Jordan  .  3000  41  Yeman  16300

 20  Kuwait  104300  42  Yugoslavia  भ  200

 21  Kenya  16600  43  Zambia  700

 22  Libya.  14900  44  Zanzibar  100

 NOTE  rounded  upto  nearest  hundred.

 Opening  of  P.C.Os.  in  Mandsaur  and  Ratlam  Districts  in  1977

 1478.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)"the  names  of  places  in  Mandsaur  and  Ratlam  Districts  of  Madhya  Pradesh  where
 there  was  a  demand  to  open  P.C.Os.  and  to  increase  the  capacities  in  Telephone
 Exchanges  by  December,  1977;

 (b)  the  names  of  places  in  the  said  Districts  where  P.C.Os.  were  opened  in  1977;

 (c)  whether  P.C.Os.  were  sanctioned  for  many  places  but  these  have  not  been
 commissioned;  and

 | द च्म he  time  by  whi  ch  these  are  lik iL  ह  रि  ely  to  be  com- (d)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  and
 missioned  ?
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 4  1899

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai) :  a)  (i)

 Demand  for  opening  PCOs  at  the
 following

 places  has  been  received:

 Mandsaur  district
 Ratlam

 district
 a

 Dharad Sawan

 Nagri  Bajna

 Singoli  Ringnod
 Gandhi  Sagar  Bangrod
 Parda  Simlawada

 Morwan  Kalukheda

 Multanpur  Sivgarh
 Bhatkhedi  Dhamnar
 Nawali  Kalalia

 10  Nahargarh  10  Sarwan
 11  Chandwasa  11  Kharva
 12  Kachnara  12  Uplai
 13.  Babulda  13  Shivpur
 14.  Saniit  14  Dhamnod
 id. 15  Jawad  Road  15  Raoti
 16  Kadwas  16  Panched
 17  Mahagarh
 18  Bhesoda

 ह
 19  Athana

 न

 (ii)  Demand  for  increasing  the  capacity  Ur af  tala cic  phone  exchanges:
 Mandsaur  District  —Nil
 Ratlam  District  —One

 WwW
 (Jaora  from  WAL (0  - 300  lines)

 (b)  PCOs  were  opened  at
 the

 following  places  during

 Mandsaur  district  Ratlam  district
 अ

 Nami  de  Panched
 Bhatkhedi  Sarwan

 Mahagarh  Shivgarh
 Sarwania  Maharaj  Bilpank
 Singoli  Bangrod
 Morwan  Dharad

 Sawan  Bajna
 ve  Parda  Dhamnod

 9  Multanpur
 10  Nagri

 ————

 (८)  PCOs  have  been  sanctioned  at  8  more  places  in  Mandsaur  district  and  7  more

 places  in  Ratlam  district

 (d)  PCOs  all  over  the  country  are  UCillgp ne  ope gr  ned  according  to  a  phased  programme
 based  on  the  likely  availability  of  funds  and  materials.  Efforts  will  be  made  in  1978-79

 to  open  above  sanctioned  PCOs  of  Ratlam  and  Mandsaur  districts
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 TATATTA:  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल
 479,  श्रोमती  कृष्णन

 श्री  सौगत  राय  :

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  sata  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  24  जनवरी  को  समूचे  देश  में  समाचार-पत्र  कर्मचारियों  ने  अ्रपनी  मांगें  मनवाने  के

 लिए  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  श्र

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  ak  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 '
 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्र

 :
 ae  सूचना मिली  है  कि

 वेतन  बोर्डों  से  नियोजकों  केਂ  प्रतिनिधियों  के  wer  हो  जाने  के  विरोध  में  समाचार  पत्र  कमंचारियों  ने

 24  1978  को  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  की  थी  क्योंकि  उन्हें  इस  बात  का  डर
 था

 कि  नियोजकों  के  प्रतिनिधियों  के  इस  कदम  से  वेतन  बोर्डों  की  श्रन्तिम  रिपोर्टों  को  पेश  करने  में  देरी
 हो  सकती  है  ।  गतिरोध  को  दूर  करने  के  लिए  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  ने  नियोजकों  ak  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  श्रलग-श्रलग  श्र  संयुक्त  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  है  ।  विचार-विमर्श  का

 अगला  दौर  श्रगले  माह  होने  की  ग्राशा  है  ।

 ग्रामीण  श्रमिकों  को  संगठित  करने  तथा  उनके  लिए  सामाजिक  सुरक्षा

 योजनायें  लागू  करने  के  लिए  स्थायी  समिति  को  स्थापना

 480.
 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  ग्रामीण  श्रमिकों  को  संगठित  करने  तथा  उनके  लिए  सामाजिक  सुरक्षा  योजनायें  लागू

 करने  के  मामले  में  प्रगति  की  लगातार  देखभाल  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  एक  स्थायी  समिति

 स्थापित  करने  का  शरर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 है ?

 श्रम  तथा  संसदीय कार्य  मंत्रालय  में  रज्य  मंत्री  लारंग  ate  जी  हां  ।

 25-1-1978  को  इस  विषय  पर  हुए  विशेष  सम्मेलन  की  सिफारिश  के  श्रेनुसार  ग्रामीण  श्रसंगठित  श्रमिक

 सम्बन्धी  केन्द्रीय  स्थायी  समिति  स्थापित  करने  के  लिए  कायंवाही  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  को  सप्लाई  किया  गया  कोयला
 481.  श्रोमतो  पार्वती  कृष्णन  :

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य :

 श्री  समर  मुखर्जी  :

 क्या  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  fH:

 (#)  क्या  यह  सब  है  छि  इस्वात  संप्ंत्रों  को  सप्ताई  frat  गया  कोयला  घटिया  किस्म  का
 पाया  गया

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  उन्होंने  ऊर्जा  मंत्री  को  एक  पत्र  लिखा  जिसके  बारे  में  13  1978
 के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  और  क्या  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  कोयला
 विभाग  ate  धावनशालाओं  को  उनके  मंत्रालय  को  श्रन्तरित  कर  दिया  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  कया  परिणाम  निकले  ?
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 इस्पात  श्र  खान  मंत्री  ६  पटनायक  :  और  हां ठ  ।  इस्पात  कारखाना

 >  ।  पहले  कोयने  में को  ae. Aas  दिए  जा  @  कोस  at  sue  सटी  से  abe  wa  से  frase  we

 राख  की  मात्रा 16  %  से  17%  थी  जो  अब  लगभग  20%  हो  गई  है  ।  परिणामस्वरूप

 भट्टी.के कोक  में  राख  की  मात्रा  26%  से  28%  हो  गई  है  जबकि  इन  भट्टियों  रूपांकन  कोयने

 22%  से  23%  राख  की  मात्ना  के  लिए  किया  गया  है

 ate  इस  बारे  में  ऊर्जा  मंत्रालय  को  लिखा  गया  था  श्रौर  यह  सुझाव  दिया  गया  था

 कॉल fe  कोककर  कोयले  की  शोधनशालाएं  जहां  कोयला  शोधनशालाएं  इकाइयां

 इण्डिया  लि०  से  लेकर  स्टील  Marre  सराफ  इण्डिया  लि०  को  दे  दी  जाएं  क्योंकि  यह  महसूस  किया

 गया  था  कि  कोयला  शोधनशालाझओओं से  aa  हुए  कोयले  की  क्वालिटी  में  सुधार  लाया  जा  सके  तो

 इससे  इस्पात  कारखानों  की  उत्पादिता  में  वद्धि  करने  में  मदद  मिलेगी  ।  घटिया  क्वालिटी  के  कोयले

 की  सप्लाई  के  कारण  इस्पात  कारखानों को  पेश  ar  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  इस्पात

 विभाग  शौर  कोयला  विभाग  के  बीच  विस्तत  रूप  से  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।

 राजनयिकों gr  तस्करी

 482.  श्री  के०  Wo  राजन  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तस्करी  की  गतिविधियों  में  राजनयिकों  की  बढ़ती  हुई  अन्तग्रेस्तता  के  बारे  में  के
 राज्य faa  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  चिनता  श्रौर  उनके  इस  बिचार  की  झोर  उनका  ध्यान  गया  है  कि  उनके

 साथ  केवल  विदेश  मंत्रालय  में  उच्चतर  स्तर  पर  ही  निपटा  जा  सकता

 a यदि  at,  तो  verre  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  बारे  में  उनंके  मंत्रालय  द्वारा  इस  बीच  कोई  की  गई  >  श्रौर

 )  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्रो  अटल  बिहारी  बाजपेयी )  जी  हां

 झर  सरकार  इस  बात  पर  कड़ी  निगरानी  रखती  है
 कि

 भारतीय  नागरिकों
 आर  बिदेशी  राष्टिकों  द्वारा  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  की  रोकथाम  की  जाए  ate  विदेश  मंत्रालय

 उन  मामलों  में  वित्त  मंत्रालय  के  राजस्व  area  प्राधिकारियों  के  साथ  निरन्तर  बनाए  रखता

 किसी  विदेशी  का  हाथ  हो  । है  जिसमें  संदिग्ध  तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों

 हाल  के  महीनों में  जिन  मामलों का  पता  लगा
 > ठ  उनमें  सरकार  ने  सम्बद्ध  देशों  की  सरकार

 के  सहयोग  से  पहले  से  ही  समूचित  कार्रवाई  की  है  श्रौर  वह  इन  सरकारों  के  साथ  गुप्त  रूप  से  सम्पकं

 बनाये  रखती  है  ताकि  एसे  गलत  काम  फिर  से  न  किए  जायें  ।  सम्बद्ध  देशों  के  साथ  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्धों
 आर  सतत  सहयोग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  संम्बन्ध  में  ब्यौरा  देना  उचित  नहीं  होगा

 न्यनतम  मजरी  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  उत्पाद-दर  रोजगारों  के  लिए

 aa  वेजिसਂ  निर्धारित करने  से  राज्यों  द्वारा  इन्कार किया  जाना

 48 3.  श्री  के०  ए०  राजन

 श्री  चित्त  बसु

 संसदीय  कार्य  तथां  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 राज्य  सरकारों क्या  ग्रनेक  रन  ASTI  ते  न्यनतम  ५ मजरा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  ma  वाले  उत्पाद-दर

 रोजगारों  के  लिए  बेक  बेजिसਂ  निर्धारित  करने  से  इन्कार  कर  दिया  att
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 यदि  तो  इस  बारे  में  विवरण  क्या  है  अर  उसके  प्रति  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ?

 संसदीय  काय  तथा  श्रम  मंत्रों  :  श्र  23  1974

 क्र  शल्
 se

 न्यूनतम  मज़दूरी  सलाहकार  बोर्ड  की  नौवीं  बैठक  में  उत्पाद-दर  श्रमिकों  के  लिए

 फाल  बैक  वेजिस  निर्धारण  करने  का  प्रश्न  उठाया  गया  श्रा  are  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  का  यह

 विचार  था  कि  फाल  बैक  बेजिस  सभी  उत्पाद-दर  के  सम्बन्ध  में  ग्रधिसूचित  की  जानी  चाहिएं  ।

 ह  सभी  राज्य  सरकारों|संघ  शासित  क्षेत्रों  के  ध्यान  में  लाया  गया  था  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  उत्तरों

 का  सारांग  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।  सम्बन्धित
 राज्य

 सरकारों  के  साथ  इस  मामले  की  पैरवी

 की  जाएग

 विवरण

 ्रान्ध्र  प्रदेश  यह  देखने  के  लिए  कार्यवाह  को  जा  रहो  है  कि
 zs दर  श्रमिकों  के  लिए  faa  प्र  aq  मज्ज द्र श्  में  विश्राम  दिवस  की

 मज़दूरी  भी  शामिल  है  ।

 ग्रसम  अभी  उत्तर  प्राप्त  नहों  ।

 बिहार  > अभ्रक  के  बारे  में  निर्वाह  योग्य  मजदूरी  निधारित  कर  दो  गई

 न्यूनतम  मज़दूरी  का  संशोधन  करतें  समय  शेष  उद्योगों  को  शामिल

 कर  लिया  जाएगा  ।

 गुजरात  >  उजरती  दर  के  रोजगारों  में  निर्वाह  पोग्य  मजदूरी  निर्धारित

 | || करना  अवश्यक  या  सम्भव  नहीं  पाया  गया

 उजरती  दरें  चमड़ा  तैयार  करने  वाले  ऐसे  जिनमें

 दर  श्रमिक  की  मासिक  उस  कार्प  के  लिए  देय  न्मूनतम

 मज़दूरी  से  कम  नहीं  सहित  टेनरी  ate  टेक्सटाइलों  के  लिए

 निर्धारित कर  दी  गई  है  ।

 हिमाचल  प्र  देश  एसी  कोई  घटना  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई  है  जहां

 दर  श्रमिकों  को  निर्धारित  दर  से  कम  मिलता  है  ।  निर्वाह  योग्य

 मजदूरी  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  gar

 है  निर्वाह  योग्य  waged  निर्धारित  करने  से  कोई  उपयोगी

 प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा  ।

 जम्म ग्रौर  कश्मीर  उत्तर  प्राप्त नहीं  हुमा  है  ।

 केरल  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मज़दूरी  से द्  प्रधिक  मिल  रहा  है
 अतः  निर्वाह  योग्य  मजदूरी  निर्धारित  करने  में  कोई  कठिनाई

 नहीं है  ।

 कनाटरक  उत्तर  प्राप्त  नहीं  शे
 है  ।

 मध्य  प्रदेश  उजरती  दर  ज़द्ूरी  कपास  प्रोटना  ak  प्रेसिंग  तथा  ea

 पेन्सिल  के  लिए  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ।  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी
 निर्धारित  करना  श्रावश्यक  नहीं  है  क्योंकि  इन  उद्योगों  में  काम

 की  कमी  नहीं है  ।
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 महा  राष्ट्र  मामला  seine  समिति  को  भेज  दिया  गया है

 मण  पुर  उत्तर  प्राप्त नहीं  ga  है  ।

 मघालय  मामला  राज्य  न्यूनतम  मजदूरी  सलाहकार  बोर्ड  सौंप  दिया

 गया है  ।

 सुचना  शून्य  समझी  जाय  ।

 उड़ासा  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  को  लिखा  है  कि  इस  समय  मामले  को  स्थगित

 कर  दिया  जाय  ।

 पजाब  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  समस्या  नहीं

 होगी  ।

 सजस्थान  ara  मज़दूरी  निर्धारित  करना  कठिन  होगा  ।

 तमिलनाड  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी  इमारती  सुगंधित  तम्बाकू
 “

 श्रौर  खान  का  टेनरीज  श्रौर  चमड़ा  तैयार  करने  के

 ईंटें  नारियल-जटा  ग्रौर  लवणपटल  के  लिए

 निर्धारित  कर  दी  गई  हैं  ।  किन्तु  इसे  बीड़ी  कें  लिए  लागू  नहीं
 किया  जा  सकता ।  क्योंकि  इसमें  उत्पादन  का  निमश्रमन  ak

 प्रबन्धकीय  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 ब्िपरा  बीड़ी  को  छोड़कर  उजरती-दर  देने  वाला  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।

 इसमें  भी  बहुत  कम  रोज़गार है  ।

 उत्तर  प्र  देश  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी  केवल  संगठित  उद्योगों  में  उजरती-दर  श्रमिकों

 के  लिए  निर्धारित  की  जा  सकती  है  ।  चाय  बागानों  में

 दर  श्रमिकों  के  लिए  निवहि  योग्य  मजदूरी  निर्धारित  करने  का

 प्रश्न  विचाराधीन है

 पश्चिम  बंगाल  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  की  निषेधाज्ञा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वांछनीय

 नहीं  समझा  गया

 भ्रण्डमान  झ्रौर  निकोबार  कोई  उजरती-दर  रोजगार  न्यूनतम  मज़दूरी  श्रघिनियम  के  अन्तर्गत  नहीं
 द  त  ।

 भअ्ररुणाचल  प्रदेश  टिप्पणियां wat  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 उजरती-दर  मजदूरी  का  संशोधन  करते  समय  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी

 निर्धारित  की  जाएगी  ।

 श्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 दिल्‍ली  प्रशासन  न्यूनतम  मजदूरी  का  संशोधन  करते  समय  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जाएगा  |

 दमन  ऑर  दीव  उजरती-दरें  निर्धारित  करते  समय  निर्वाह  योग्य  मज़दूरी  निर्धारित  की

 जाएगी  |
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 लक्षद्वीप  कोई  टिप्पणी  नहीं  है  ।

 मिजोरम  ट्र  मजटदरी aS  नहीं है  ।

 पाण्डिचेरी  उजरती-दर  निर्धारित  करते  समय  feat  किया  जाएगा  ।

 वष  1977  में  रोजगार  प्राप्त  करने  बाले  व्यक्ति

 484.  श्री  के०  मायातेबर
 :

 क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1977 में  कितने  पंजीकृत  लोगों  को  रोज़गार  प्राप्त  ६

 क्या  सभी  बेरोज़गार  व्यक्तियों के  नाम  विभिन्न  रोज़गार  दफ्तरों  में  ठीक  प्रकार  लिखे

 जाना  सुनिश्चित कराने  के  लिए  सरकार  ने  कदम  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  संतरी  रवीन्द्र  ध  1977  के  दौरान  रोज़गार  कार्यालयों

 के  माध्यम से  रोज़गार  में  लगाए  गए  काम  चाहने  वालों  की  कुल  संख्या  46.  16  लाख  थी  ।

 (@)  भ्रर्थ-व्यवस्था  को  वर्तमान  स्थिति  में  सभी  बेरोज़गार  व्यक्तियों  का  रोजगार  कार्यावयों  में

 Doctors  in  Rural  Areas

 485,  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Doctors  posted  at  present  in  the  rural  areas  of  the  country  and  the
 total  annual  expenditure  incurred  on  them;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  20-per  cent  Doctors  have  been  posted  in  the  80  per  cent
 rural  areas  and  80  per  cent  of  them  have  been  appointed  in  the  20  per  cent  urban  areas;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  20  per  cent  of  funds  are  allocated  for  rural  areas  and
 80  per  cent  for  urban  areas;  and

 (d)  if  so,  whether  the  Government  would  lay  down  a  policy  to  remove  this  anomaly
 in

 order
 to  make  the  medical  facilities  available  in  the  rural  areas?  थ्

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav):
 (a),  (b),  (c)  &  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  in  due  course.

 Expenditure  incurrred  in  extending  Telephone  and  Post  and  Telegraph
 Services  in  District  Rampur  (U.P.)

 1486.  Shri  Rajendra  Kumar  Sharma:  th
 pleased  to  state:  Minister  of  Communications  be

 (a)  the  total  expenditure  incurred  on  extension  of  Telephone,  Post  and  Teles  raph servic  cs  in  District  Rampur  of  Uttar  Pradesh  from  March,  1975  to  Janu  ary,  1978;  and
 (b)  the  total  expenditure  incurr

 mental  buildings?
 ed  during  each  year  on  the  construction  of  Depart-

 The  Minister  of  State  fo  r  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhd  है
 The  total  expenditure  on  exte  nsion  of  telephone  posts

 leo  Sais  (a)
 Rampur  from  March,  1975  to  J  19

 and  telegraphs  services-in  district
 anuary,  it  78  is  Rs.  2,89,777/
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 (b)  No-expenditure  has  been  inc  11  1  ध  d  from  March,  1975  to  January,  1978  on  cons-

 truction  of  departmental  buildings  in  Rampur  District.

 Issue  of  Postage  stamp  in  Memory  of  Savitri  Bai  Phule

 +487  Shri  Daya  Ram  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  issue  a  postage  stamp  in  commemoration  of

 Savitri  Bai  Phulc  of  Pune  the  first  woman  social  reformer  of  Maharashtra;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  aforesaid  lady  was  also  the  first  lady  teacher  of  Maha-

 rashtra?

 The  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai):

 (a)  &  (b)  The  proposal  will  be  placed  before  the  next  meeting  of  the  Philatelic  Advisory

 Committee  for  its
 consideration.

 Use  of  Chloramphenicol  in  Indian  Hospitals

 488.  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  no  provision  in  regard  to  the  restriction  on  the  use  of  certain
 medicines  in  Indian  hospitals  and  whether  the  medicine  ‘Chloramphenicol’  the  use  of  which
 is  restricted  to  certain  particular  diseases  in  foreign  countries  is  administered  in  India  with-
 out  restrictions;  and

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:

 (a)&(b)  In  Indian  hospitals,the  attending  physician  uses  his  clinical  acumen  and  prescribes
 medicines  depending  on  the  nature  and  ailment  of  indoor  patients.  As  regards  Chloram-

 phenicol,  this  can  be  sold  by  a  drug  shop  only  against  the  prescription  of  a  Registered  Medi-
 cal  Practitioner.  The  lable  and  carton  of  all  antibiotic  drugs  bear  the  following  warning

 “Warning:—To  be  sold  by  retail  on  the  prescription  of  a  Registered  Medical  Practi-
 tioner

 In  the  case  of  Chloramphenicol  preparations,  the  indiscriminate  use  of  which  may
 lead  to  blood  dyscraisis  the  following  warning  is  also  required  to  be  given,  under  the  Dru  gs
 and  Cosmetics  Rules,  on  the  strip  packing:—

 —Blood  dyscrasis  may  be  associated  with  the  use  of  Chloramphenicol.
 It  is  essential  that  adequate  blood

 studies  be

 Financial  assistance  to  employees  working  in  Indian  Missions  from  Staff  Benefit  Fund

 1489,  Shri  Daya  Ram  Shakya:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  amount  of  financial  assistance  given  to  aggrieved  families  of  employees
 working  in  Indian  Missions  abroad  from  the  Staff  Benefit  Fund  during  the  last  two  years,
 year-wise  ;  and

 (b)  the  number  of  families  of  deceased  employees  provided  with  employment?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  al  Bihari  Vajpayee?  (a)  (i)  Nil—during  the

 ceived. year  1976  as  no:  for  assistance  was
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 Gi)  During  1977,  an  ex-gratia  payment  of  Rs.  500.00  was  made  to  one  employee  on

 receipt  of  a  request  from  him

 (b)  The  number  of  dependents  of  deceased  employees  of  the  Ministry  of  External

 AiYairs  who  were  provided  with  employment  during  the  last  two  years  is  as  under

 Year
 Amo

 1976  Nine

 1977  Thirtezn
 लि  न  भ eee

 American  President’s  visit  to  India

 "499  Shri  Daya  Ram  Shakya

 on  |  D.B.  Chandra  Gowda

 Shri  M.A.  Hannanlalhaj:

 Shri  Durga  Chand:

 Shri  K.  Malbanna:

 Shri  Chitta  *  Basu

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state

 a)  the  subjects  discussed  on  the  occasion  of  American  visit  to  India  on
 the  Ist  January,  1978:  and

 (b)  the  nature  of  assistance  proposed  to  be  given  by  the  American  Government  to
 the  Government  of  India  for  the  approved  schemes?

 Fhe  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee)  (a)  During  U.S.  Pre-
 sident’s  visit  international  and  bilateral  issues  and  other  matters  of  mutual  interest  were

 discussed

 (0)  Bilateral  economic  aid  as  such  was  not  discussed  during  the  visit.  However
 the  US  Administration  has  proposed  development  assistance  of  $60  million  for  US  fiscal

 year  1978  and  $90  million  for  US  fiscal  year  1979  Discussions  are  in  progress  as  to  the

 projects  and  areas  where  such  assistance  can  be  utilised

 बन्द  site  auTAal  की  संख्या  श्रौर  उनसे  हुई  जन-धन  की  हानि

 191  श्री  कबर  लाल

 श्री  सुरेन्द्र झा  सुमन

 at
 ससदोय  काय  तथा  श्रम  मत्रां  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गत  दस  महीनों  में  तालाबन्दियों  atk  कारखानों  के  बन्द  होने  की  कुल  कितनी
 घटनायें  हुई  ;

 प्रत्येक  राज्य
 में  उक्त  अवधि  के  दौरान  घेराव  alk  हिसात्मक  गतिविधियों  की  कितनी

 उक्त  हड़तालों  श्रादि  के  कारण  जन-धन  की  कुल  कितनी  हानि  ate

 भविष्य  में  इसे  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाए  हैं  ?
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 —  we  तथा  श्रम  मंत्री  रवोच्द्र  :  पूर्ण  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बारह
 =  नीचे  दी  जाती  उ

 महीनों  के  सम्बन्ध  में  जैसी  कि  51-12-77  तके  के  बारे  में  उपलब्ध

 1896

 तालाबन्दियों  की  कुल  संख्या  334  (a)

 कामबन्दियों  की  कुल  संख्या  155  (a)

 उपलब्ध  सुचना  के  उत्तर  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  घेराव की
 ae wo  घटनायें  र्थ  उड़ीसा  में  चार  घटनाएं  ge  तथा  पंजाब  तमिलनाडू  में  एक-एक

 घटना  हुई  |

 सूचना  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जब  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  के  प्रौद्योगिक  अशान्ति  की  बद्धि  प्रकट  नहीं  करते  तो

 यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  प्रशान्त  बढ़ती  रही  है  ।

 ५०
 ted  | समय-समय  पर  निधोजकों  र  कर्मचारियों  से  यह  की  गई  कि  वे  मुकाबला  करने  का

 नहीं  बल्कि  सहयोग  व  सलाह-मणविरे का  रास्ता  wa  ।  इनका  सामान्यतया  स्वागत त  किया  गया  है  ।

 आद्योगिक  विवादों  को  शीघ्रता  से  व  कारगर  रूप  से  तय  करने  के  लिए  तन्त्र  की  व्यवस्था  द्वारा
 ग्रौद्योगिक  शान्ति  व  सामंजस्य को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  एक  व्यापक  सम्बन्ध  विधेयक

 लाने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  ।

 ‘Maeve  फन्ड  आर्गेनाइजेशन  Teves  टू  कांग्रेस  फ्रेण्ड्सਂ  way  समाचार  पर  कार्यवाही

 492.  श्री  मुख्तियार  सिह  सलिक :  क्या  dada  कार्य  तथा  wa  मंत्री  फण्ड

 नाईजेशन  काइण्ड ट  कांग्रेस  फ्रेण्ड्सਂ  शीर्षक  समाचार  पर  कार्येवाही  के  बारे  में  2s  1977  के

 श्रतारांकितं  प्रश्न
 संख्या  5297  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  मामले  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  उसकी  wer  बातें  क्या  ae

 क्या  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही
 की

 गई  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम
 निकला ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag):  से

 यह  मामला  शाह  ध  के  ध्यान  में  था  ।  श्रम  मंत्रालय  a  टिप्पणिय

 को  भेज  दी  गईं  ।  ae  ने  aa  सभी  सम्बन्धित  फाइलें  लौटा  दी  हैं  ।  इस  मामले  पर  oa  विचार

 किया जा  रहा  है  ।

 Progress  Regarding  Research  on  Malaria

 494.  Shri  Hargovind  Verma:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  progress  regarding  research  on  Malaria  is  disappoint-
 ing;

 (b)  if  so  whether  Government  have  decided  to  take  some  steps  to  improve  it;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?
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 Written  Answers  to  Questions  Phalguna  4,  1899  (Saka)
 लान

 Minister  of  State  for  Health  and  Family
 Woalfara  Lone  i  Jagdambi  Prasad  Yadav):  (a)

 &  (0)  It  was  so  during  the  past  few  years,  but  the  Government  ha’  VO  10  cently  taken  up  14

 research  on  field  operational  research  and  6  on  laboratory  research  under  the

 auspices  of  Indian  Council  of  Medical  Research.

 (c)  Does  not  arise.

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  कानपुर  द्वारा  मजरो  का  भुगतान

 495.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  की  कानपुर  मिल  उत्तर  भारत  में  सबसे  बड़ी
 मिलों  में  से  है  जिसमें  ४,000  श्रमिक  कार्य  करते

 यदि  तो  क्या  उन्हें  यह  श्रभ्यावेदन  दिया  गया  है  कि  प्रबन्धकों  ने  वर्ष  1974  से

 उन्हें  मजूरी  का  नियमित  रूप  से  भुगतान  नहीं  किया  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  यदि  कोई  कार्यवाही  की  है|/कर  रही  है

 तो  वहू  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रो  रवीन्द्र  ae  यह  मामला  वस्तुतः
 ् राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  भ्राता  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जो  कि  इस  मामले  में  सम्बन्धित  सरकार

 उपलब्ध  कराई  गई  सूचना के  स्वदेशी  काटन  कानपुर  में  लगभग  8,000  श्रमिक

 नियोजित  हैं
 ।

 गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  श्रमिकों  की  wae  के  भुगतान  में  श्रनियमितता  के  बारे  में

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  श्रमिकों  को  मजदूरी  का  समय  पर  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य
 सरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  1976  के  दौरान  150  लाख  wa  बैंक  गारन्टी

 कस
 दी  क  1977  में  13.5  लाख  1977  में  15  लाख  रुपये  तथा

 1977  में  37.
 लाख  रुपये  के  ऋण  मंजूर  ताकि  मज़दूरी  का  भुगतान  सुनिश्चित  हो  सके

 ।

 राज्य  सरकार  के  1977 की  मज़दूरी  का  भुगतान  किया  जा  चुका  है  ।

 कानपुर  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लि०  के  स्वदेशी  पालीटेक्स  गाजियाबाद  में  एक

 करोड़  रुपये  के  प्रत्यक्ष  मूल्य  के  10  लाख  इक्विटी  शेयर  बेचने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  इससे
 तथा

 प्रन्य  बकाया  राशियों  का  भुगतान  सुगम  बनने  की  arm  है  ।

 इस्पात  संयंत्रों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  कर्मचारियों  का  सहयोग

 196:
 श्री

 ज्योतिर्मय
 बसु  :

 क्या
 इस्पात श्रौर  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वकंशाप  स्तर  पर  इस्पात  संयंत्रों  के  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  ak  कर्मचारियों  के  सहयोग

 के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  यदि  कोई  विशिप्ट  योजना  बनाई  है  तो  वह  क्या

 ह
 क्या  किसी  इस्पात  यंत्र  संयंत्र  में  योजना  लाग  की  गई  गार

 a4
 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  site  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 !

 इस्पात  श्रौर  छान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  से  इस्पात  उद्योग

 में  काफी  समय  से  प्रवन्ध  में  कर्मचारियों  के  सहयोग  की  एक  ate  व्यापक  व्यवस्था  है  ।  उद्योग
 में  क्मेशाला  स्तर  श्रौर  संयंत्र  WAN  t  wrears गियर  के  बारे  में  सरकार के  30
 1975

 के  संकल्प  के  श्रनुसार  इस  व्यवस्था  को  श्रौर  बल  मिला  था  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों
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 1978  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 ara  anes  ee  ee a  ee  SS  a  ae

 में  विभाग  ate  कर्मशाला  स्तर  पर  लगभग  400  x oa feqeta  समितियों  का  गठन  किया  गया  था  ।

 क्मेशाला  स्तर  की  समितियां  कमंशाला  की  दैनिक  समस्याश्रों  पर  विचार-विमर्श  करती  हैं  श्रौर  उत्पादन
 के  कार्यकरण  की  समीक्षा  उत्पादिता  में  वृद्धि  करने  श्रौर  कर्मशाला  स्तर  पर  श्रनुशासन  बनाए

 रखने  के  लिए  उत्तरदायी हैं  इसके  फलस्वरूप  मालिक-मज़दूर  सम्बन्धों  में  उल्लेखनीय  सुधार  em  है

 श्रौर  उत्पादन  तथा  क्षमता  के  उपयोग  में  वद्धि  करने  में  कमंचारियों  का  स्रधिक  सहयोग  प्राप्त  हुआ  है  ।

 1977  में  इस्पात  उद्योग  के  कार्यकरण  के  विभिन्न  का  अ्रध्ययन  करने  श्रौर  इनके

 बेहतर  कार्यकरण  के  लिए  सरकार  को  अपने  सुझाव  we  सिफारिशें  देने  के  लिए  wea  दलों  का
 गठन  किया  गया  था  ।  इन  दलों  में  से  एक  दल  का  सम्बन्ध  प्रबन्ध  में  कर्मचारियों  की  भागीदारी

 से  था  ।  इस  समय  इस  दल  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  सरकार  ने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों की

 भागीदारी  के  बारे  में  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  की  ETT  में  एक  समिति  का  भी  गठन  किया  है  ।  इस

 समिति  की  की  प्रतीक्षा  है

 ज्योफरी  एण्ड  कम्पनी  aras  द्वारा  श्रमिक  विरोधी  कार्य

 497.  श्री  ज्योतिमर्य  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भ्रारोप  लगाया  गया  है  कि  aaa  ज्योफरी  मैनसे  एण्ड  कम्पनी  बम्बई

 व्यवस्थित  रूप  से  श्रमिक  विरोधी  कार्य  कर  रहा  है  शौर
 यात्ना  चिकित्सा  मशीन

 भत्ता  wife  जैसे  लाभों  को  कर्मचारियों  को  देने  से  इन्कार कर  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  शर  यह  मामला  वस्तुत

 के  क्षेत्राधिकार  में  oat  है  ate  इसे  जांच  तथा  wha  समचित  उपचारी  कार्यवाही  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार के  ध्यान  ला  दिया  war  है  ।  इस  मामले  में  महाराष्ट्र  सरकार  ही  सम्बन्धित  सरकार  है  ।

 बन्धवा  श्रमिक  पद्धति  को  समाप्त  करना

 498.  ज्योतिमर्य  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पिछली  सरकार  तथा  amram  शासन  के  दौरान  बन्धुवा  श्रमिक  पद्धति  को

 समाप्त  करने  सम्बन्धी  अधिनियम  केवल  कागज  पर  ही

 यदि  तो  इस  पद्धति  को  बास्तविक  रुप  से  समाप्त  करने  के  लिए  अब  क्या  विशिष्ट

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्रस  तथा  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  wat  लारंग  शर  बन्धित

 श्रम  पद्धति  श्रध्यादेश  1975,  24  ्रक्तूबर  1975  को  जारी  हुमा  ।  यह  अ्रध्यादेश  25

 अक्तूबर  1975  से  लागू  हुआ  ।  इस  श्रध्यादेश  का  स्थान  बन्धित  श्रम  पद्धति
 1976  ने  ले  जो  25  WATay,  1975  से  लागू  हुआ  ।  इस  शअ्रधितियम  को  लागू  करना  राज्य

 सरकारों की  जिम्मेदारी  है  30-11-1977 तक  उपलब्ध  सुचना  के  मुक्त  कराए गए  बन्धित

 श्रमिकों  की  कुल  संख्या  1,00,959  जिनमें  से  28,719  श्रमिकों  को  बसाया जा  चुका  है  ।

 में  पुनर्वास  के  कार्येक्रमों  को  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  की  चालू  योजनाश्ों

 के  उपलब्ध  साधनों  की  सीमा  में  कार्यान्वित  किया  था  ।  चूंकि  इस  प्रकार
 की

 चालू  योजनाएं

 इसलिए  पुनर्वास  कार्यक्रम  विशेष  प्रभावी  सिद्ध  न  हो  सका  ।
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 मुक्त  कराए  गए  बन्धित  श्रमिकों  के  पुनर्वास
 की q  गति  को  तेज  करने  के  लिए

 (1)  राज्य  सरकारों|संंघ राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  हाल  ही  में  यह  कहा  गया  है  कि  वे

 विकास  की  श्रपनी  सभी  स्कीमों  में  afer  श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराने

 तथा  पुनः  बसाने  के  लिए  विशिप्ट  व्यवस्थाएं

 (ii)  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  से  भी  यह  WATE  किया  गया  है  कि  वे  विकास  के

 लिए  ब्लाकों  का  चयन  करते  समय  उन  ब्लाकों को  प्राथमिकता  दें  जहां  पर  बन्धित  श्रमिकों

 का
 पता  लगा  है  या  जिनमें  इस  प्रथा  के  विद्यमान  होने  की  जानकारी  है  बन्धित

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  को  उन  ब्लाकों  की  विकास-योजनाओओं  का  एक  श्रंग

 (iii)  योजना  श्रायोग  ने  श्रम  मंत्रालय  की  वार्षिक  योजना  1978-79  के  लिए  एक  करोड़

 रुपये  के  परिव्यय  की  मंजूरी  दी  ताकि  वह  सरकारों/संघ  राज्यक्षेत्रों  को  ऐसे
 मामलों

 में  वित्तीय  सहायता  दे  सकें  जहां  उन्हें  वर्तमान  चालू  योजनाओं  के  उपलब्ध
 ब्ध  साधन

 योजना  श्रायोग  BIRT  इस्पात  उत्पादन  के  लिए  दीर्घावधि  लक्ष्यों  का  सुझाव

 500.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  गंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  योजना  श्रायोग  ने  इस्पात  उत्पादन  के  लिए  दीर्घावधि  लक्ष्यों  के  बारे  में  कोई  सिफारिशें

 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ak

 उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  प्रारम्भ
 की

 है
 ?

 \. इस्पात श्र  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wheat मुण्डा  }  नहीं  ।  लेकिन

 योजना  श्रायोग  ने  1978-53  श्रौर  1983--88  की  पंचवर्षीय  भ्रवधि  के  लिए  नीतियां  तथा  कार्यक्रम

 निर्धारित करने  हेतु  1977  में  लोढ़े  ake  के  लिए  एक  कार्य  समिति  बनाई  थी  ।

 ak  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 इस्पात  के  उत्पादन में  वृद्धि

 501.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 चालू  ae  में  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  श्र

 यदि  तो  इसका  संयंत्रवार  ब्यौरा  है  oe  उनमें  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा

 क्या  उत्पादन  में  वृद्धि  के  कारण  लागत  में  कमी  हुई  है  ate  यह  प्रतिदिन  कितनी  बैठती

 विक्रय  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  है  कमी  श्रौर  उसके  कारण  क्या  wk

 31  1977  के  दिन  विभिन्न  संयंत्रों  में  स्टाक  की  स्थिति  क्या  थी  ate  गत

 ae  की  तुलना  में  यह  स्थिति क्या  थी  ?

 इस्पात  att  खान  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  wheat  हां  ।  1977
 से  1978  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  सर्वेतोमुखी  इस्पात  कारखानों  के  इस्पात  पिण्ड  wie  विक्रेय
 इस्पात

 के  कुल
 उत्पादन

 में  ae  1976-77  की  इसी  के  उत्पादन  से  1.4%  अर  0.8%

 वृद्धि  हुई  है
 ।

 कारखानावार  उत्पादन  श्रौर  क्षमता  का  उपयोग  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 4  1899  )
 ह क

 श  क्त
 चूंकि  on fares,  —  a  ब्  Do

 कारखाने  के  उत्पादन  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  प्रत  इससे  लागत  में  कोई  कमी  नहीं  होगी  |  etd  प्रथम
 चरण  की  नई  इकाइयों  के  चालू  हो  जाने  से  बोकारो  में  उत्पादन  अधिक  ear

 >  ।  उत्पादन  के

 >
 @  ।  इसलिए

 साथ-साथ  स्थायी  लागत  में  भी  वृद्धि  हो  रही  है  क्योंकि  मूल्यह्लास  की  देनदारी  बढ़  रही
 इस  कारखाने  की  लागत  में  भी  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।

 चालू  ae  में  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  निर्धारित  ‘ai  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुस्ना  है  ।

 31-12-1977  31-12-1976  को  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  इस्पात

 के  श्रनुमानित  स्टाक  की  स्थिति  नीचे  दी  गई

 कारखाना  को  31-12-1976  को
 =~
 A)  7.0  141.7

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाना  53  49.1

 75.9 राउरकेला इस्पात  कारखाना  61

 बोकारो  स्टील  लि०  21  ि  19. 2
 30  4  89.0

 चन्  गी

 उत्पादन  77  से  77  से

 78  78

 77  से  76  से  शौर  में  क्षमता

 778.0  77  76  से  जनवरी  का  यद
 717.0  के  उपयोग

 उत्पादन  में

 घट-बढ़

 ह  ns  eee
 3

 इस्पात  पिण्ड

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  1978  1905  (+)3.8  94.9

 दुर्गापुर  इस्वात  कारखाना  913  890  (+)2  68.5

 राउरकेला इस्पात  कारखाना  च  1171  1249  78.1

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  829  759  (+)9

 538  553  64.6

 5429  5356  (+)1  80.  oF
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 ce

 विक्रेय  इस्पात

 भिलाई  इस्पात  कारखाना  1614  1680  3.9  98

 425  730  (--)  0.7  70

 राउरकेला इस्पात  कारखाना  965  959  (+)  0.6  94

 बोकोरो  इस्पात  कारखाना  719  589  22 22.1

 61.8 412  442
 छि

 8

 लि  ि  व  ि

 कुल  4435  00
 (+)o.

 8  85
 3*

 no a  A  Nr  Mn  RN  कि  कि
 को  छोड़कर  जहां  कुछ  इकाइयां  निर्माणावधि  में  शन  श्रवधि  में  हैं  ।

 Conditions  for
 opening

 post  offices in  Rural  Are

 Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Communications Shri  Gyaneshwar
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  conditions  for
 opening

 new  Post  Offices  in  rural  areas;  and

 (b)  whether  Government  intend  to  amend  those  conditions  and  rules  so  that  maxi-

 mum  number  of  new  post  offices  may  be  opened  in  rural  areas?

 Minister  of  Communications  Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Pra-
 sad  Sukhdeo  Sai)  (a)  The  present  norms  followed  for  opening  new  post  offices in  rural!  areas
 are  detailed  in  the  annexure.

 (b)  This  is  not  under  consideration,  at  present

 [Placed  in  Library  See  No.  L.T.  1584/78)

 पड़ोसी  देशों  के  साथ  सम्बन्ध  सुधारना

 505.  श्री  बसन्त  साठे

 श्री  हितेन्द्र  tare

 श्री  हुकम  देव  नारायण थादव

 क्या  बिदेश  मंत्री  यट  बताने  की  कपा  क  कि

 क्या  सरकार  ने  नेपाल  शौर  बंगलादेश  के  साथ  सम्बन्धों  को
 सामान्य  बनाने  तथा  उनमें  सुघार  बनाने  के  लिए  कोई  नया  प्रयास  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  eater  बया  है  तथा  उसके  यदि  कोई  परिणाम  निकले  हैं  तो  ae  क्या

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  जी

 ब्यौरा  नोचे  लिखे  श्रतसार  है

 चीन :

 1976  में  भारत  ate  चीन  के  बीच  राजदूतों  की  अदला-बदली  के  बाद  दोनों  देशों  के  बीच
 सम्बन्ध  क्रमिक  रूप  से  अवरोध  की  उस  स्थिति से  wit  बड़े  है ंजो  भारत-चीन  सम्बन्धों  में  1962  से  चली
 या  रही  शान्तिपुर्ण  सह-भ्रस्तित्व  पर  श्राधारित  पंचशील  के  सिद्धान्तों  के  अनरूप  चीन  के  साथ  संबन्ध
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 *  23  1978  प्रश्ना  क  लिखित  उत्तर

 एਂ  अ  कील  न्

 कृ  ,  खेल सुधारने  की  हमारी  ts  के  ग्रन्तर्गत  ari  देशों  के  कद  आदि  के  विभिन्न  क्षेत्रों

 में  प्रतिनिधिमंडलों  का  झ्रादान-प्रदान  किया  war  ग  ait  कार्यात्मक  क्षेत्रों  के  साथ  ही  साथ
 a afaarfzar  are  क्षेत्रों  में  भी  इस  प्रकार  के  अ  द  करने  का  कार्यक्रम  विचाराधीन  र  |

 व्यापार  सम्बन्ध  फिर  से  शुरू  होने  wie  1977  के  केनटन  मेले  में  द्वीपक्षीय  व्यापार  प्रारम्भ  करने  के

 णामसस्वरूप  पारस्परिक  लाभदायक  व्यापार  की  संभावनात्ं  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतीय  सावंजनिक

 क्षेत्र  के  संगठनों  के  नियंत्रण  पर  चीन  में  पांच  प्रमख  राज्य  व्यापार  संगठनों  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  wa

 भारत  को  यात्रा  पर  झ्राया  है  |

 पाकिस्तान  :

 विदेश  मंत्री  6  से  8  फरवरी  1978  तक  पाकिस्तान  की  यात्रा  पर  उन्होंने  जनरल

 उल-हक  झौर  वैदेशिक  मामलों  के  उनके  a  शाही  से  तथा  कई  wea  वरिष्ठ  श्रधिकारियों

 से  विचार-विनिमय  किया  ।  उनके  बीच  हुए  विचार  विनिमय  के  विदेश  मंत्री  की  सद्भावना

 यात्रा  से  दौनों  के  बीच  पारस्परिक  समझ-बूझ  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 श्रीलंका  :

 लवता  सरकार  के  कार्यभार  संभालने  के  बाद  श्रीलंका  के  अ्रनेक  मंघी  ak  वरिप्ठ  afaartt  भारत

 की  यात्ना  पर

 उम alae  सहयोग  श्रौर  सहायता  के  लिए  श्रीलंका  के  अनुरोध  पर  भार  ने  श्रीलंका  को  भारत  से

 पूंजीगत  we  मध्यवर्ती  माल  खरीदने  में  धन  लगाने  के  लिए  10  करोड़  रूपये  वाणिज्यिक  उधार  के  रूप

 में  दिए  भारत  इसके  भ्रतिरिक्त  सिद्धान्त  रूप  में  50,000  टन  गेहें  भी  ऋण  के  रूप  में  देने  पर  सहमत

 sur  है  ।

 29  1977  को  दोनों  देशों  के  बीच  एक  सांस्कृतिक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गाए  जिसमें

 एक  बुनियादी  रूपरेखा प्रस्तुत  की  गई  है  जिसके  अ्रन्तगंत  सुनियोज़ित  रूप  से  सांस्कृतिक  संबन्ध  विकसित
 के किए  जा  सकते  यह  करार  दोनों  देशों  के  बीच  शिक्षा  अर  dave  = ना  क्षेत्रों  में

 दोनों  देशों  के  बीच  श्रादान-प्रदान  को  भी  सुविधाजनक  बनायेगा  |

 श्रीलंका  में  हाल  में  बनी  नयी  सरकार  के  प्रति  सदभावना  स्वरूप  हमारे  गह मंत्री  ने  वहां  के

 fat  संविधान  के  श्रन्तगंत  महामान्य  जे  oFTZo  wae  द्वारा  प्रथम  राष्ट्रपति  का  कार्यभार  संभालने  के

 प्रबलसर  पर  समारोह  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  3  से  |  फरवरी  1978  तक

 श्रीलंका  की  यात्रा  की ।

 नेपाल  * *

 नेपाल  सरकार  को  उच्चतम  स्तर  पर  यह  श्राश्वासन  दिया  गया  है  कि  भारत  नेपाल  के  आन्तरिक

 मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगा  ।  बिदेश  मंत्री  जुलाई  1977  में  नेपाल  की  सद्भावना  यात्रा  पर

 इसके  बाद  दिसम्बर  1977  में  प्रधानमंत्री  नेपाल  की  यात्रा  पर  जिसमें  विदेश  मंत्री  भी  उनके  सथ

 थे  |

 इन  matt  के  परिणामस्वरूप  waa  महत्वपूर्ण  मसलों  का  समाधान  हो  गया  है  ।  नेपाली  पक्ष

 ने  दोनों  देशों  को  जनता  के  श्रापसी  लाभ  के  लिए  दोनों  के  सामान्य  जल-संसाधनों  को  काम  में  लाने  में

 अरपना  पूर्ण  सहयोंग  देने
 का  प्रस्ताव  किया  नेपाली  पक्ष  के  सहयोग के  अभाव में में  विगत कई  वर्षों  से  fafera

 पड़ी  पंचेषर  जल-प्रायोजना  ग्रौर  राप्ती  बहु-उद्देश्यीय  योजना  पर  अब  संयुक्त  MeaaA  शौर  अन्वेषण  करने

 पर  सहमनि  हो  गई  है  ।  दोनों  देशों  के  बीच  2000  मेगावाट  से  अ्रधिक  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिए
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 बनाई  ना  रही  करनाली  प्रायोजना  को  पुरा  करने  के  दूसरे  का  सहयोग  करने  पर  भी  सहमति  हुई

 पा इसमें  से  अधिकांश  बिजली  4  क  खरीदेगा  ।  इसी  व्यापार  oo  यातायात  संधियों  के

 नवीकरण  पर  बातचीत  को  शुरू  किया  गया  है  जो  श्रगस्त  1976  से  रूकी  पड़ी  थी  इसके  पाठों

 को  शीघ्र  श्रन्तिम  रूप  देने  के  विचार  से  एक  विस्तृत  रूपरेखा  तैयार की  गई  है  ।

 बंगलादेश  :

 सरकार  ने  बंगलादेश  के  साथ  विद्यमान  संबन्धों  के  दो  प्रमुख  बाधक  तत्वों  wall  सीमा  समस्या

 शौर  फरक्का  को  दूर  करते  के  लिए  कई  पहलकदमियां  की  इससे  दोनों  देशों  के  बीच  संबन्धों  को  सुदृढ़
 करने  श्रौर  सहयाग  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  पैदा  gar  है  ।  बंगलादेश  के  साथ  संवन्ध  सुधारने
 के  सरकार  के  प्रयत्नों  की  दिशा  में  सबसे  महत्वपूर्ण  घटना  राष्ट्रपति  जिला-उर-रहमान  की  19  से  20

 1977  तक  भारत  की  राजकीय  यात्ना  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच  संबन्धों  को  श्रौर

 सुदृढ़  करने  का  अवसर  दोनों  देशों  के  aaa  की  रूप  से  मुलाकात  से  ्रविश्वास

 दुर  करके  पारस्परिक  विश्वास  को  प्रतिष्ठित  करने  में  भी  सहायता  मिली

 डाक-तार  विभाग  के  ७ विभागतर  कर्मचारियों  से  श्रभ्यावेदन

 506.  श्री  सो०  के०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  वहां  लखों  विभागेतर  कमंचारी  काम  कर  रहे

 उनके  काम  की  शर्तें  बहुत  असंतोषजनक  हैं  ;

 ल् यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ,

 क्या  सरकार  को  उनकी  तमस्याश्रो  के  बारे  में  अनेक  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ;

 यदि  तो  उन्होंने  क्या  मुख्य  बातें  उठाई  हैं  ग्रौर  उनकी  मुख्य  मांगें  क्या  ग्रौर

 सरकार  का  विभागेतर  कर्मचारियों  की  समस्याश्रों  के  समाधान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 (7)  उनकी  मुख्य  मांगें  चिकित्सा  सुविधा  श्रौर  पेंशन  से  सम्बन्धित  है ं।

 ( i )  सरकार  इनकी  मांगों  पर  विचार  कर  रही  है  |

 हड़तालों  श्रादि  में  भाग  लेने  के  कारण  दण्डित  कर्मचारियों  को  खपाया  जाना

 507.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन :  क्या  संचार  मंत्री  यह  घताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 (*)  wat  यह  सच  है  कि  सरकार  श्री  अ  फरनांडिस  द्वारा  संचार  मंत्री  के  रूप  में  दिये  गये
 इस  वचन  को  कार्यान्वित  करने  में  पूरी  तरह  सफल  नहीं  है  कि  सरकार  उन  सभी  डाक  व  तार

 चारियों  को  काम  पर  वापस  ले  लेगी  जिन्हें  विगत  काल  में  हड़तालों  तथा  wea  संघर्षों में  भाग  लेने  के

 कारण  दण्डित  किया  गया  था  ;

 यदि  gi,  तो  उसके  कारण  ay  हैं  ;

 ऐसे  कितने  कर्मचारी  वापस  काम  पर  लिये  गये  ak  कितने  कर्मचारी  अभी  तक  क्राम  पर

 वापस  नहीं  लिए  गये  हैं  ;  मौर

 उक्त  बचन  को  पूरी  तरह  क्रियान्वित  करने  में  कया  कठिनाईयां हैं  ?
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 4  1899  प्रश्नों के  लिखित  उत्तर
 नय  $$

 संचार  राज्य  नरहरि  प्रसाद  श्री  जाज  फर्नान्डिस ने  31-3-77  को  सदन

 में  यह  बयान  दिया  “1968  श्रौर  1974  की  हड़तालों  में  भाग  लेने  के  कारण  डाक-तार  विभाग  के

 जिन  कमंचारियों  को  उत्पीड़ित  किया  गया  उनके  साथ  निष्पक्ष  व्यवहार  करने  ale  उन्हें  न्याय  देने

 की  दष्टि  से  मैंने  यह  फैसला  किया  हैं  कि  उनके  विरुद्ध  जो  थी  अनशासनिक  मामले चल  र हे  उन्हें  समाप्त

 कर  दिया  उन  हड़तालों  में  हिस्सा  लेने  के  फलस्वरूप  जिन  कर्मचारियों  पर  इसके  लिए  झ्रयोग्यताएं

 आय Ae  कर  दी  गई  वे  हटा  दी  जाएंगी  we  उन्हें  उनकी  मल  स्थितियों  पर  ला  दिया

 au सभी  पहल श्री  को  देखते  ५६  दिए  गए  gars  के  ब्यौरों  के  संबन्ध  में  सरकार  बड़ी

 तत्परता  से  अभी  विचार  कर  रही  है  ?

 ऐसा  कोई  क्संचारी  नहीं  है  जिसे  1968  श्रौरर  1974  की  हडताल  में  भाग  लेने के  कारण

 सेवा  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  दिया  हो/श्रविवार्य  रूप  से  सेवानिवत्त  कर  fem  गया  हो

 था  जिसे  भ्रभी  तक  सेवा  में  फिर  से  न  ले  लिया  गया  शायद  ag  संकेत  केरल  के  डाक  Bie

 संचार  सकिलों  के  उत  22  म्रस्थायी  कर्मचारियों  के  मामलों  की  झोर  किया  गया  जिन्हें  मई  1974

 क  ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  (meaqray  नियमावली  1965  के  नियम

 5  के  wala  सेवा  से  बर्खास्त  कर  दिया  गया  था  इन  मामलों  पर  अभी  हाल  ही  में  पुनर्विचार  किया

 गया  त्रौर  उनके  सम्बन्ध  में  स्थिति  इस  प्रकार

 10  कर्मचारियों  को  सेवा  में  फिर  बहाल  करने  के  rey  दे  दिए  गए  हैं

 a तान  कमंचारी  पहले  से  सर्वारत  क्योंकि  उन्होंने  उच्च  स्यायालय  से  स्थणन  श्रादेश

 ले  लिया  ।

 + 9  कर्मचारियों  मामलों  पर  पुर्बचचार  नहीं  किया  जा  सका  ्  क्योंकि  मामले

 न्यायाधीन  हैं  ।

 ] q इसका  उत्तर  वहीं  है  जो  ऊपर  में  दिया  गया  है

 ग्रामीण  श्रमिकों  को  संगठित  करने  के  लिए  कानून

 505.  श्री  पी०  के०  केड्यन  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्वस  मंत्री  ह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वतेमान  केरल  कृषि  श्रतिक  म्रधिनियम  की  तरह  असंगठित  ग्रामीण  श्रमिकों  के  लिए

 प्रस्तावित  कानून  पर  कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;  श्रौर

 है  atc  यदि  नहीं  तो  यह यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  चरण यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है

 पर  है
 ?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  गंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  लारंग  झर  इस  मामले

 हाल  ही  में  विचार  किया पर  25  1978  को  हुए  ग्रामीण  असंगठित  श्रमिक  विशेष  सम्मेलन  में  हाल

 उक्त  सम्मेलन  में  व्यक्त  किए  गए  विचारों  के  प्रकाश  में  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  के  लिए  राज्य

 रों  से  श्र  परामश  किया  at  रहा  है

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  वरिष्ठता  उल्लंघन  सम्बन्धी  विवाद

 क 509.  श्री  पी०  के०  कोडियन e  e

 att  श्रजुन  fag  भदोरिया

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1978  के  श्राफ  इंडियाਂ  में  सुपरसेशन्

 रो  इन  सी ०  जी०  एच०  एस०ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  शोर  गया  श्रौर
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 हल हा वा ज

 यदि  तो  तत्संबन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ate  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बो  प्रसाद  :  19

 1975.0  को  आफ  इंडिया  में  छपी  प्रेस  रिपोर्ट  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  ।

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  का  पद  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  सुपर  टाइम  प्रेड-एक  में  शामिल

 है  ।  यह  पद  31  1977  को  पिछले  पदधारक  के  निर्वतन  के  कारण  रिक्त  ह्य  इस  पद

 के  लिए  यह  चयन  विभागीय  प्रोझ्नति  समिति  द्वारा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नियमों  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 किया  गया  at  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  के  रूप  में  डा०बी०  शंकरन  की  नियुक्ति  विभागीय  प्रोझ्नति

 समिति  की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  की  गई  थी  ate  इसके  लिए  मंलिमंडल  की  नियुक्ति  समिति  ने

 भी  विधिवत  मंजूरी  दे  दी  थी

 दिल्‍लो  में  कम्प्यूटरों  द्वारा  टेलोफोन  बिलों  का  गलत  fern

 510.  पी०  Fo  कोड़ियन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  दिल्ली  बिलिंग  यूनिट  में  कम्प्यटर  द्वारा  हजारों  टेलीफोन  बिलों  गलत  छिद्रण

 किया  पाया  गया  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  खराब  पाए  गए  कम्प्यूटरों  की  मरम्मत  कर  दी  गई  है  ;  we

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 श्रौर ा  |  ु >  कि
 संचार  राज्य

 मंत्रो
 नरहरि  प्रसाद  यह  सही

 S-178  को  तैयार  किए  गए  लगभग  15,200  बिलों  में  से  4206  बिलों  में  प्रारथ्भिक  मीटर  रीडिंग

 की  छाप  गलत  लग  गई  कंम्यूटरों  का  इस  प्रकार  गलत  ढंग  से  काम  करना  एक  भ्रत्यन्त  विरल  घटना

 है  mix  पिछले  पांच  वर्षों  जिस  अवधि  में  ये  कंप्यूटर  दिल्‍ली  टेलीफोन  में  काम  कर  रहे  यह  पहला

 प्रवसर  था  जब  मीटर  रीडिंग  गलत  श्राई  इस  गलती  का  तुरन्त  पता  लग  गया  था  श्रौर

 उपभोक्ताओं  को  विल  भेजने  के  पहले  ही  उसे  ठीक  कर  दिया  गया  था  ।  दिल्‍ली  टेलीफोन  जिन  कंप्यूटरों
 का  इस्तेमाल  करता  है  वे  कंम्यूटर  योजना  नई  दिल्‍ली  at  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस

 देहराद्वन  के  इन  मशीनों  का  रख-रखाव  श्रौर  मरम्मत  वे  ही  करते  दिल्‍ली  टेलीफोन  जिले  में

 बिल  करने का  काम  बहुत  ज्यादा  बढ़  जाने  के  कारण  हाल  ही  में  यह  किया  गया  है  कि

 वर्तमान  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  दिया  जाये  ग्रौर यह  काम  एक  अन्य  एजेंसी  को  सौंप  जाय ।
 यह  नई  व्यवस्था  शीघ्र  ही  चालू  हो  जाएगी

 Construction  of  Telephone  Building  in  Betul  City.  M.P.

 Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  10
 State:

 (a)  whether  Government  are  considering  a  proposal  to  construct  a  telephone  build-
 ing  in  Betul  City  of  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  in  this  regard?
 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai);  (a)  Yes,

 Sir.

 (b)  Efforts  are  being  made  to  acquire  suitable  land  at  reasonable  cost.  Government
 of  Madhya  Pradesh  has  also  been  requested  to  assist  in  this  matter.  Construction  of  the
 Building  will  be  programmed  after  the  land  becomes  available.
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 Cancellation  of  Transfers  During  Emergency  of  Railway  Mail  Service  Employees  of  Itarsi

 Division

 $512.  Shri  Subhash  Ahuja:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  Government  propose  to  cancel  the  transfers  made  during  emergency  in

 the  Itarsi  Division  of  Railway  Mail  Service  and  the  employees  posted  outside  Itarsi  will

 again  be  transferred  to  Itarsi;  and

 (b)  if  so,  by  what  time?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)  (a)  &  (b):
 Government  have  already  cancelled  such  transfers  and  the  officials  have  since  joined  their

 duties  at  Itarsi.

 Survey  for  Setting  up  Nirodh  Factory

 313.  Shri  Subhash  Ahuja  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  conducted  a  survey  in  some  places  of  the  country  for

 establishing  a  factory  for  the  manufacture  of  Nirodh;  and

 (b)  if  so,  the  place  being  considered  by  Government  for  this  factory  and  when  it  wil  |

 be  established?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav):  (a)

 Yes,  ५  ir.

 (b)  It  has  tentatively  been  decided  to  set  up  a  new  plant  at  Dehradun.  Details  are

 being  worked  out.

 Medical  Facilities  in  Villages  of  Bastar  District  of  M.P.

 Hi  ealt 514.  Shri  Aghan  Singh  Thakur:  Will  the  Minister  of  इ  ह aUat है  ह  ॥  and  Family  Welfare

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  adequate  medical  facilities  are  not  available  to  the  villagers  of  District

 Bastar  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  if  so,  the  steps  Government  propose  to  take  in  this  regard  ?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav):

 (a)  &  (b)  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Sabha  as  soon  as  received.

 Medical  Assistance  to  M.P.

 515.  Shri  Aghan  Singh  Thakur:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Welfare

 be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  sanctioned  by  the  Central  Gorernment  to  Madhya  Pradesh  State  for

 medical  assistance  during  the  las

 (b)  the  amount  actually  made  available  to
 the

 State;
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 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Government  have  to  pay  an  amount  of

 Rs.  100  crores  to  the  State  but  this  amount  has‘not  been  released  so  far;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  this  amount  will  be  made  available  to  remove  the  diffi-

 culties  faced  by  the  people  regarding  medical  facilities?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yaday):  (a)

 &(b)  Financial  assistance  in  cash  and  kind  is  given  to  States  for  implementation  of  various

 Central  and  Centrally  Sponsored  Plan  schemes  under  various  Medical  and  Public  Health

 Programmes  including  Community  Health  Workers  Scheme  and  Development  of  Indian

 Systems  of  Medicine  During  1977-78,  an  allocation  of  Rs.  484.21  lakhs  has  been  made

 as  cash  assistance  to  meet  the  operational  expenses  on  the  implementation  of  various  pro-

 grammes  to  Madhya  Pradesh  State  Out  of  this,  Rs.  250.50  lakhs  has  been  released  so

 far  Further  releases  would  be  made  on  receipt  of  reports  of  progress  on  the  schemes  and

 expenditure  from  the  State  Government  for  which  they  have  been  reminded.  Assistance

 in  the  form  of  equipment,  insecticides,  drugs  etc  are  being  supplied  to  the  State  and  the

 allocation  for  this  purpose  during  1977-78  is  Rs.  334.40  lakhs

 (८)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise

 Local  People  in  Bailladilla  Iron  Project

 S16.  Shri  Aghan  Singh  Thakur;  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  local  people  have  been  given  employment  in  the  Bailladilla  Iron  Project
 set  up  with  the  collaboration  of  Japan  Government;

 (b)  if  so,  the  percentage  of  local  people  employed  there  and  preference  is)
 given  to  local  people in  the  matter  of  employment;  and

 (c)  if  not,  the  reason  therefor  and  whether  Government  will  consider  to  give  preference
 to  the  local  people  in  the  matter  of  employment  in  the  Project?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  4nd  Mines  (Shri  Karia  Munda)  :  (a)
 Local  people  have  been  given  employment  in  the  Bailladilla  Iron  Ore  Project  of  the  National
 Mineral  Development  Corporation.  There  is  no  foreign  collaboration  in  the  Project.

 Local  people  are  employed  to  the  extent  of  43  in  Bailladilla  No.  14  Mine  and
 to  the  extent  of  54°  in  Bailladilla  No.  5  Mine.  Subject  to  availability  of  suitable  personnel
 preference  is  given  to  local  people

 (८)  Does  not  arise

 उपभोक्ता  मलय  सुचकांकों  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन

 517  श्री  da  भट्टाचार्य

 श्री  वसन्त  कुमार  पण्डित

 कया  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बतांने  क  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  संबन्धी  समिति  ने  अरपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  है  ;

 (@)  af fe  तो  उक्त  समिति  की  सिफारिशें  क्या  है ं;

 (7)  क्या  मजदूर  संघों  के  गतिविधियों  ने  उक्त  प्रतिवेदन  में  अपन  विमत-टिप्पण  लगाये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्मौरा  क्या
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 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवोन्द्  wat)  उपभोक्ता  मूल्य  संबन्धी  समिति

 की  रिपोर्ट  6  1978  को  प्राप्त  हो  गई

 ate  इस  रिपोर्ट  जिसमें  नियोजकों  तौर  श्रमिकों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  पांच  सदस्यों  की  तीन  झलग  विमत  टिप्पणियां  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकारो  उपक्रमों  में  संघों  के  सम्मेलन  at  मांगें

 515.  श्री  दीनेन भट्ट  क्या  संसदीय कार्य  तथा  era  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  तथा  24  1977  को  हैदराबाद  में  श्रायोजित  सरकारी

 उपक्रमों  में  संघों  के  सम्मेलन  की  श्रौर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उक्त  सम्मेसन  में  क्या  मुख्य  मांगों  की  गईं  ;

 = मा  wee क्या  सरकार  ने  उन  मांगों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उक्त  मांगों  को  पूरा  करने  हेतु  सरकार  का  च्रिचार  व्या  कार्यवाही  करने  का
 Cy
 ह

 ?

 संसदीय '  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  हैदराबाद  में  23  श्रौर  24  दिसम्बर

 1977  को  हुए  सरकारी  उपक्रमों  के  संघों  के  सम्मेलन  के  बारे  में  छपे  समाचार  सरकार  के
 ध्यान

 में

 ame  हैं क

 (a)  इस  सम्मेलन  ने  श्रभिकथित  मजूरी  वृद्धि  पर  सेक  शौर  सामूहिक  सौदाकारी  के  श्रधिकार
 x

 के  निरसन  का  विरोध  किया  ate  उसे  पूर्णरूपेण  तथा  तत्काल  लौटाने  ।  मजदूरी  श्रौर  मंहगाई  भत्ते  वें

 संबन्ध
 नमझौता-वरार्ताएं

 शुरू  करने  की  मांग  की

 अ्रीर  सरकार  इस  संबन्ध  में  सहमत  नहीं  है  कि  मजदूरी  वृद्धि  में  कोई  रोक  या

 हक  सौदाकारी  के  ufanre  का  कोई  निरसन  gat  है  ।  are  श्रौर  मृत्यों  संबन्धी  श्रध्ययन  दल

 at  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही है  ।

 हिन्दुस्तान  स्टोल  कन्स्टूक्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड

 519.  श्री  दौनेन  भट्ट  बचायें  :  क्या  इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  कॉस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड  श्रपने  विभिन्न  कार्यों  का  नियतन

 a  ? ठेकेदारों  की  करता

 यदि  at,  तो  उसके  ala  कितने  ठेकेदार  हैं  ;

 इन  ठेकेदारों  के  पास  कितने  कमंचारी  काम  करत

 क्या  ठेकेदार  इन  श्रमिकों  को  कम  वेतन  दे  रहे  हैं  ओर
 नियमित

 श्रमिकों  को  मिल  रही  Oey

 are  सुविधाओ्ों  से  उन्हें  वंचित  कर  रहे

 ज्ञाना वपन  श्यो |  मिकों  का  विलय  करने  ae  उन्हें  हिन्दुस्तान  स्टील  कन्ट्रक्शन क्या  सरकार  इन  सं

 कारपोरेशन  लिमिटेड  के  अधीन  नौकरी  देने  के  wea  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कब  ate  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं

 ?
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 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कड़िया  :  अभिप्राय  सेल

 की  एक  सहायक  कम्पन ero.  थ
 ट्न्द्स्त

 नि  स्टील  अ वक्‍्स  कंस्ट्रक्शन  fro  से  है  ;  यदि  यह  ठीक
 है

 तो  उत्तर

 ai

 इस  समय  हिन्दुस्तान  स्टील  वकक्‍्स  कंस्ट्रक्शन  foo  ने  भारत  के  विभिन्न  भागों  में  कुल  200

 ठेकेदार  का  काम  दिया  ह्श्ना  है

 उपयुक्त  ठेकेदारों  के  पास  25,191  कामगार  काम  कर  र

 यह  बताया  गया  है  कि  ठेकेदार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाए  गए  न्यूनत्म  मजदूरी

 अधिनियम  तौर  उनके  ग्रन्तगंत  बनाएं  गए
 नियमों

 के  अधीन  जारी  की  गई  wi  के  भ्रनुसार

 अपने  कर्मचारियों  को  बेतन  का  भगतान  करते हैं  ।  कासगारों  को  कानन  के  श्रन्तगंत  मिलने  वाली  किसी

 सुविधा  से  बं  चत  नहों  रखा  गया  इन  कामगारों  को  दिए  जाने  वाले  भत्तों  तथा  ग्न्य  सविधाश्ों  की

 तुलता  निधभमित  faartra  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  भत्ते  ale  से  की  जा  सकती
 है  ।

 त झ  )  नहीं  ।

 लगातार  चलने  वाले  कार्यों  तथा  श्रत्यन्त  संश्लिस्ट  तथा/श्रथवा  सुक्ष्म  कार्यों  के  लिए  कम्पनी

 के  पास  पहले  ही  25,856  नियमित  तथा  स्थायी  विभागीय  कर्मचारी  विभिन्न  ठेकेदारों  द्वारा  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  बिल्कल  शभ्रस्थायी  किस्म  के  होते  ठेका-श्रमिक  रखे  जाते  कभी-कभी  ऐसी  स्थिति

 मो  झरा  जातों  2  जबर  कम्पनी  को  अवनत  विभागीय  कामगारों  को  या  तो  दि  पड़ता  है  या

 | उनकी ऐ छंड्नी  करनी  पड़ती है

 तालाबन्दियों तथा  mirataat  के  कारण  उत्पादन तथा  करों  को  हानि

 520.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित

 थ्री  gaz  fag

 श्री  श्रार०  कोलनथाइवेल

 क्या  संसदीय  कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1977  में  हड़तालों  तालाबन्दियों  जबरन  छ्ट्रियों
 गे '  घीमी  गति  से  काम  कर

 *
 और  भ्रन्य  ऐसे  उपायों  के  कारण  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 के  बहुत  से  श्रौद्योगिक  एककों  की  हानि  हई  थी
 सो

 यदि  हां al,  तीन  ) तो  उत्पादन  श्रम  दिवसों  तथा  le  क  ना  शल्कों  ग्रादि  के  रूप

 में
 अनुमानतः

 कितने  रुपयों  की  हानि  हुई  att  क्या  सरकार  इस  संबन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  तथा

 दिल्ली t  झांक ड़े  देगी ?

 संसदीय  कार्य  तथा  धम  मंत्री  रवोन्द्र  :  ae  श्रौद्योगिक  एककों  में  हड़तालों
 आदि  की  रिपोर्टे  हमारे  ध्यान  में  ars

 भाग  (a)
 में  मांगी  गई  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  अर  यथासमय  सभा  की  मज  पर  रख  दी

 जाएगी ।
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 coro  भर  र  eet
 २  ss

 ee
 द

 ों  तथा  ee reer  के  AR  के  बारे  में

 रिपोर्ट

 521.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सफदरजंग  अ्रस्पताल  के  कर्मचारियों  का  परीक्षण  करने  वाले  दल  के

 परिणामों  से  जिसकी  रिपोर्ट  डा०  श्रार०  गुप्ता  तथा  डा०  To  सी ०  द्वारा  चिकित्सा  सूक्ष्मजीव

 विज्ञानियों की  भारतीय  कांग्रेस  को  दी  से  पता  चला  है  कि  इस  श्रस्पताल  के  35  प्रतिशत

 नसों  तथा  अन्य  कर्मचारियों  के  शरीरों  पर  कटाणु  तथा  कोन्डामिन  मौजूद  रहते

 सरकार  ने  इस  उद्देश्य  से  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  सफदरजंग  श्रस्पताल  के  कुनियों  से

 प्रभावित  हो  सकने  वाले  विभागों  में  नियुक्त  कमेंचारो  स्वच्छ  तथा  कीटाणु  रहित  त्रौर

 इस  दृष्टि  से  क्या  सरकार  का  विचार  देश  भर  के  अपने  श्रस्पतालों  में  ऐसी  जांच  करने  का

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रस्पताल  संक्रमण
 नियंत्रण  समिति  के  कॉर्यक्रम  के  एक  श्रंग  के  रूप  में  जीवाणु  डाक्टर

 गुप्ता  ने  से  77  तक  की  श्रवधि  में  श्रस्पताल  कर्मचा  रियों  के  बोच  कीटाणुवाहक  दर  जानने

 के  लिए  श्रन्वेषण  किया  ate  यह  रिपोटे  दीं  कि  स्टेफीलोकोक्साय  के  मामले  में  यह  वाहक  cs.  76

 ्  16  प्रतिशत  थी  । प्रतिशत  र  स्ट्रप्टोकोवसाय  के  मामले  में

 ~
 (a)  wera  संक्रमण  समिति  अत्यधिक  खतरे  वाले  क्षेत्रों  से  इन्टेंस्वि  केयर

 यूनिट  ate  कर्मचारियों  को  अस्थायी  रूप  से  बदलती  रहती  7  दिन  तक  उन्हें  पर्याप्त  मात्रा

 में  सम्बन्धित  एन्टीवायटिक्स  देती  है  ate  agreed  इस  चिकित्सा  के  बाद  एक  रिपोर्ट  कल्चर  करतों  है  ।

 are  इस  प्रकार  इस  समस्या  से  बचने  का  उपाय  करती  रहती  है  ।

 सफदरजंग  श्रस्पताल  तौर  विलिंग्डन  नई  दोनों  हो  केन्द्रीय  सरकारों

 तालों  में  श्रस्पताल  संक्रमण  नियन्त्रण  समितियां  काम  कर  रहो  हैं  ।  ये  समितियां  समय-समथ  पर

 सर्वेक्षण/भ्रन्वेषण  करतो  हैं  त्रौर  अस्पतालों  में  संक्रमण  को  घटनाओं  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  रोकथाम

 के  उपयुक्त  उपाय  सुझाती  हैं  ।

 अमरीका का  गेन  द्वीपसमह  में  हित

 522.  श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वीप क्या  अभी  हाल  तक  ब्रिटेन  को  रायल  एयर  फोर्स  श्री  लंका  के  दक्षिण  में  स्थित  गैन

 को  चौकी  के  रूप  में  काम  में  लेती  रहीं

 क्या  इस  द्वींप  के  भविष्य  के  बारे  में  ata  ने  कोई  रुचि  दिखाई  श्र

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  wen  बिहारो  :  जी  हां  ।

 सरकार  के  पास  ऐसे  कोई  संकेत  नहीं  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  हो  किं  संयुक्त  राज्य  अ्मरोका

 ने  इस  द्वीप  में  विशेष  दिलचस्पी  दिखाई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।
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 ee  a  ee  ne

 हिमको  हरियाणा  द्वारा  ——  ae  a HTTaT  का  उत्पादन

 523.  श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागो  क्या  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कत्याण  मंत्री  हिमको

 हरियाणा  हारा  नकली  हिमासाइक्लीन  कैपसूलों  उत्पादन  के  बारे  में  दिसम्बर  197  के

 न्नतारांकित  प्रशन  संख्या  3197  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमको
 लैबोरेटरीज  सोनीपत  जिस  श्रहाते  में

 सित  ह
 उसका  कितना

 क्षेत्र  ढका  gate  &

 क्या  उक्त  ग्रहाता  औषध  अधिनियम  के  अधीन  विहित  म्रौषध  प्रयोगशाला  के  सांविधिक

 नियमों  के  अनरूप  नहीं  आर

 af  तो  इस  बारे  में  उक्त  कम्पनी  के  विसद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  प्रस  यादव )  जिस  wera में

 feral
 एटलस

 सोनीपत  स्थित  है  उसक  ल  wat  क्षत्र  लगभग  2640
 ्

 वर्गफुट है  ।  ?

 अधिनियम  आर  नियमों  अन्तर्गत  निर्माण  यूनिट  के  लि  जो.मल  अपेक्षायें  निर्धारित  की

 गई  हैं  ह  फामं  उनकी  पूति  करतो है है  और  उसकी  एक  निर्माण  यूनिट  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 frou | है|  vl  श्रफ्रीका  में  एक  भारतीय  को  मृत्यु

 524.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  बिदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  कि

 या  जोल  दक्षिण  अफ्रीका  में  एक  भारतीय  नागरिक  पुलिस  की  हिरासत  में  मारा

 गया  था

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्या  पुलिस  को  हिरासत  में  1977  के  अंतिम  सप्ताह  में  उस  व्यक्ति  मारे

 जाने  के  कारणों  का  पता  लगाया  अर

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 विदेश  मंत्री  weet  बिहारी  :  से  भारत  सरकार  ने  ,  1977
 में  जोहनसबर्ग  के  समीप  लेनासिया  के  ay  मूनसामी seat  पिल्ले  नामक  व्यक्ति  की  मृत्य  के  बारे  में  अखबार
 को  खबरें  देखो  हैं  ।  इन  खबरों  के  श्रनुसार  क्रिसमस  दिन  सवेरे  उसे  हिरासत  में  लिया  गया  था  |  उसके

 वार
 को

 उसकी  मृत्यु
 के

 बारे  में  स्पष्ट
 रूप

 से
 तब

 पता  चला  wa  वे  बाद  में  उन्हें  रिहा  करवाने
 पुलिस

 स्टेशन  गए  ।  इसी  महीने  में  एक  बार  पहले  भी  उसे  हिरासत  में  लिया  गया  था  जब  उसने  पुलिस  को
 cn

 यह  शिकायत  की  कि  उसकी  कार  को  क्षति  पहुंचायी  गयी है  ।  उसके  एक  fag ने ने  दावा  किया  कि  नि £ बल्ला
 को  इस  शझ्रवसर  पर  पीटा  गया  था  ।  बताया  जाता  है  कि  मृतक  के  भाई  कृष्ण  पिल्ले  ने  कहा  कि  पुलिस

 उनके
 घर  oral  और  ध को  ले  गयी  त्र  यह  भी  बताया  कि  उनके  उसको  ले  जाने  से  प

 उ
 उसके  भाई  को  पुलिस  की  गाड़ी  में  पीटा  गया  ।  दक्षिण  aster  के  साथ  राजनयिक  संबंध  टूट  जाने  के
 बाद  से  भारत  सरकार  के  पास  उस  देश  में  इन  घटनाश्रों  के  बारे  में  प्रामाणिक  सुचना  प्राप्त  करने  का

 oe कोई  साधन  नहीं  है  ।  यद्यपि  यह  व्यक्ति  भारत  य  नागरिक  न  होकर  भारतीय  मल  का  दक्षिण  splay
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 नागरिक  था  फिर  भी  भारत  सरकार  को  इस  प्रकार  की  दुखद  घटनाओं  पर  गहरा  खेद  है  जो  प्रिटोरिया

 सरकार  कीं  जातिवादी  र  ग्रमानवीय  नीतियों  को  प्रतिबिम्बित  करती  है  जिसकी  भारत  सरकार  ने

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रौर  राष्ट्रीय  मंचों  पर  निरन्तर  निन्दा  श्रौर  तिरस्कार  किया  है

 चिकित्सा  शिक्षा  के  स्वरूप  में  परिवर्तन

 525.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  मंत्री pat  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  हैं  कि  भारतीय  चिकित्सा  एसोसियेशन  ने  भारत  सरकार  से  श्रनुरोध  किया

 है  कि  वह  चिकित्सा  शिक्षा  के  स्वरूप  में  परिवर्तन  करे  ताकि  स्वास्थ्य  संबंधी  भारतीय  पद्धति  को  महत्व

 दिया  जा

 INI  क्या  है  र
 _

 यदि  तो  तत्तबन्धी

 क्या  यह  भी  मांग  की  गई  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  के  पूर्ण
 वेक्षण  में  एक  मेडिकले  कालेज  श्रौर

 यदि  तो  उक्त  मांग  का  ब्यौरा  कया  है  ate  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :  नही ं।

 ह ै४:  दे rad  oat | (a)  यह
 प्रण

 ग्रचयपि  सभी  मेडिकल  कालेज  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  भारतीय  श्रायविज्ञान  परिषद्‌  के

 पर्यवेक्षण  के  झधी न  हैं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 पासपोर्ट के  लिये  निर्णयाधीन  श्रावेदन-पत्र

 aft  पद्याचरण  सामन्त

 श्री  राम  कंवार  बेरवा  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  कीं  कपा  करेंगे  कि  :

 1977  के  अन्त  तक  पासपोर्ट  के  fat  कितने  श्रावेदन-पत्र  निर्णयाधीन  थे  तथा

 उन्हें  निपटाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ;

 बिगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  उक्त  श्रवधि  में  प्रतिमास

 कितने  पासपोर्ट  जारी  किये  तौर

 (7)  क्षेत्रोय  पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  हेतु  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के

 उद्देश्य
 से

 सरकार  द्वारा  क्या  नये  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 मंत्री  बिहारी  वाजपेयी  :  1977  के  द  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 ो  में  पासपोर्टों
 के  लिए  21,760

 श्रावेदन-पत्र  विचाराधीन  थे  ।  इनमें  से  79,192
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 i

 ने
 इसके पत्र  आ्रावेदकों  से  भ्रतिरिक्त  सुचना/दस्तावेज/फोटोग्राफ  न  मिलने  के  कारण —  थे  |  सरकार ने

 लिए  अवर  क [७  लिपिकों  के  375  पदों  कीं  मंजरी ट दो  है  जिन्हें  विशेष  रूप  से  इन  कार्यालयों  में  बकाया

 काम  को  निपटाने  के  लिए  नौ  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  रखा  गया  है  ।  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  बटे

 हुए  काम  को  निपटाने  के  लिए  सभी  स्तर  के  भ्रतिरिक्त  पदों  के  बनाए  जाने  से  संबंधित  प्रस्तावों  पर

 सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 पिछने  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्र  अ्वेदन-पत्नों  को  संख्या  श्र  जारी  किए  गये  पासपोर्टों

 की  संख्या  इस  प्रकार है
 eee  oo

 ग
 व

 oad  प्राप्त  आवेदन  पतों  जारी  किए  गए

 की  संख्या  पासपोर्टों  को

 सख्या
 rs  =

 1975  “472,324  4,25,437

 1976  7,82 2,840

 9,  06,601
 eens  ne

 माहवार  ग्रॉकड़ों  के  संबंध  में  विवरण  सदन की  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 Ts}
 (7)  लि  ही  में  दिल्ली  में  क्ष  त्रीय  पासपोट  अधिकारियों  का  जो  सम्मेलन  हम्ना  था  उसने  कायें

 प्रक्रिया  को  सरल  शरीर  तके  सग  नाने  के  लिए
 ate  उपायों  का  सुझाव  दिया

 था  ।  इन  उपायों  पर  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 Attacks  on  Indian  Missions

 527.0  Will Shri  Ishwar  Chaudhry  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  the  names  of  the  countries  where  the  so-called  Anand  Margis  made  fatal  attack

 on  the  employees  of  Indian  diplomatic  missions  during  the  last  months

 (b)  whether  Government  of  any  country  has  apprehended  any  culprits  there;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Atal  Bihari  Vajpayee)  :  (a)  There  has  not  been,

 fortunately,  any  fatal  attack  on  employees  of  Indian  diplomatic  missions  in  the  last  3-4
 months  by  Anand  Margi  followers  However,  personnel  in  our  Missions  in  Canberra,
 London,  Washington  and  Manila  were  victims  of  stabbing  incidents  between  August  1977--

 February,  1978

 (b)  The  culprits  involved  in  the  stabbing  incidents  in  Australia,  London  and  Manila
 have  been  arrested

 (८)  (i)  William  Duff  an  Australian  national  was  taken  into  custody  ही  the  case  of
 stabbing  of  Col.  Iqbal  Singh,  Military  Attache,  High  Commission  of  India,  Canberra

 (ii)  Anthony  Niall  Kidd  an  Irish  national  and  two  other  foreigners,  Brian  Shaw  and
 Susan  Waring,  have  been  taken  into  custody  in  connection  with  the  stabbing  of  Shri  A.S
 Ahluwalia,  Assistant,  Supply  Wing,  High  Commission  of  India,  London  They  are  in
 judicial  custody.  Further  investigations  are  being  carried  out  by  the  Scotland  Yard.

 (iii)  Stephen  Michael  Dwyer  and  Victoria  Sheppard,  both  U.S.  nationals  were  appre-
 hended  at  the  spot  and  the  case  is  under  investigation  in  Manila.
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 23  1978

 फोन  इण्डस्ट्री लिमिटेड  के  यनिटों के  स्थान

 528.  श्री  लखन  लाल  क्या  संचार  मंत  त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : Al

 (=)  क्या  सरकार  ने  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  नये  यूनिटों  के  स्थानों  के  बार

 में  कोई  निर्णय  किया  है  ;

 यदि at  ,  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया है  ale  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  श्रौर

 च  )  क्या  इन  यूनिटों  की  में  किसी  ऐसी
 विदेशी

 पार्टी  अथवा  कम्पनी  ,  जिसमें  विदेशियों

 के  हित  के  साथ  कोई  समझौता  किया  जाना है  ale  यदि  हां  ,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 '  इण्डियन  टेलीफोन संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव

 इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  एक  नए  एककों  के  लिए  जगह  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्तावित्त  नए

 ए  ककों  के  दारे  में  विस्तृत  विवरणों  को  निकट  भविष्य  में  afar  रूप  दिया  जाएगा  ।

 कर्मचारो  राज्य  बीमा  का  लाभ  पाने  बालों  के  लिए  निर्बलता  योजना

 29.
 श्री  लखन  लाल  कपूर  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 id  लिए  निर्बलता  योजना  ग्रारभम (  )  क्या  सरकार  ने  कमंचारी  राज्य  बीमा  का  लाभ  पाने  वालों  के  f

 करने  के  प्रस्ताव  का
 विचार

 किया है

 यदि at  तो  उस  पर  क्या  का्यंवाही  की  है ग्रथवा  करने  का
 विचार

 az

 (7)  सरकार  को  यह  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  हुआ  था ?

 शम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंदी  राम  कृपार  (  (  are

 ह  प्रस्ताव  कर्मचारी र र ाज्य  बीमा  निगम  से 2  197  ा i f  को  प्राप्त  sar  श्र  इस  पर  faarz  किया

 जा  रहा

 देश  में  नये  इस्पात संयंत्र

 530.  श्री  लंखन  लाल  कपर  वया  a wa  | कि द  ee  दए  दयार  खान  मंत्री |  al  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  नगरे  इस्पात  कारखाने  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे में  कोई  निर्णय
 किया है

 यदि  हां  ,  तो  कुल  उन्हें  पुरा  करने  की  अवधि  ale  इनकी  क्षमता  के  बारे

 में  site  an

 किस  प्रकार  के  इस्पात  का  उत्पादन  fear  जाएगा

 (a)  क्या  प्रस्तावित  नये  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  किसी  विदेशी  फ  के  साथ  कोई  ठेका/करार
 किया ग  ् 3  ग्रथवा  करने  का  बिचार  श्रौर

 (=)  बाद  It al  तो  ठेके  की  wen  शर्ते  और  wee  कया  हैं
 ?

 a
 1970 में रस्पात  श्रौर  खान  मंदालय में  राज्य  मंत्री  कड़िया  aver):  से

 लीन  नए  इस्पात  कारखाने  लगान  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  इसमें  साधारण  इस्पात  उत्पादों  के  लिए

 विशाखापत्ततम  श्रौर  विजय  नगर  में  दो  कारखाने  तथा  मिश्र  श्र  विशेष  इस्पात  के  लिए  सेलम  में  एक
 लयाया  जाना  ह य
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 February  23,  1978 Written  Answers  to  Question

 नार  | कि ो  चि

 श्रथारिटी  श्राफ  इंडिया  लि०  जांच  की  जा  रही  है  ।

 जहां  तक  सेलम  इस्पात  कारखाने  का  संबंध है  फ्रांस  के  पिंगिट  लोर  के  साथ
 26

 1978  को  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ।  इस  प्रकार  अधीन  मैसर्स  पिगिट  लोर  निम्नलिखित  सेवाएं

 श्रदान  करेंगें

 1.
 मानकों

 डेटा  श्रादि  के  रूप  में  तकनीकी  जानकारी

 2.  रुपांकत  तथा  इंजीनियरी  कार्यों  के  बारे  में  परामशे  देना  टेंग्डरों  की
 जांच  भी

 शामिल

 3  ग्राहक  सेवा  की  व्यवस्था  उत्पादों  के  प्रयोग  तथा  विकास  से  संबंधित
 कार्यों

 में  सहायता

 4  सेलम  के  कर्मचारियों को  प्रशिक्षण  देना

 विशेषज्ञों  को  भारत  भेजना

 यह  करार  लगभग  5.  40  करोड़  रुपये  का  है  शर  इस  राशि  का  भुगतान  कुछ  वर्षों में  किस्तों

 में  किया  जायेगा  कथित  मूल्य  पक्के  हैं  श्रौर  मूल्य-वृद्धि  के  कारण  इनमें  कोई  वृद्धि  नहीं  की  जायेगी
 ।

 सभी  कर  dad  पिगिट  लोर  देगी  ।  यह  करार  पर  हुए  हस्ताक्षर  की  तारीख  से
 दस

 वर्ष  के  लिए
 अथवा  कारखाने के  चालू  होने  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  के  जो  भी  बाद  में  लागू  माना
 जाएगा ।  इस  कारखाने  के  प्रथम  चरण  में  खरीदे  गए  गर्म-बेलित  ast से  32,000  ca  वार्षिक  क्षमता

 की  ठंडी  बेलन  बेदाग  इस्पात  की  के  लिए  सुविधाएं  लगाई  जायेंगी  ।  इसके  लिए  सरकार

 द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  चुकी  a  ।  श्राशा  है  कारखाने  का  प्रथम  चरण
 1981

 के  तक  चालू

 हो  जाएगा  ।  इस  चरण  की  xo]  126.  81  करोड़  रुपए  है  ।

 भविष्य  निधि  को  एक  we  ate  afer  रुपयों  की  बकाया  राशि

 531.  श्री  लखन  लाल  क्या  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  सभी  पार्टियों  के  नाम  श्रौर  पते  क्या  हैं  जिन्होंने  एक  लाख  अधिक  रुपयों  की

 कर्मचारियों  की  भविष्य  निधि  की  राशि  जमा  नहीं  की  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  कितनी-कितनी  राशि  बकाया  att

 बकाया  राशियों  को  वसूल  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 या

 करने  का  विचार

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag):  से  विवरण

 संलग्न  है  ।  (Hatta  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  1585/78)

 नैमित्तिक श्रम  प्रणालो  का  उन्मूलन

 532.
 श्री  महेन्द्र  सिह  सैयांवाला

 :
 कया  संसदीय  कार्य  तथा  मंतीं  यह  बताने  करेंगे

 क्या  सरकार  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कम  से  कम

 सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  श्रौर  मंत्रालयों  में  इस  प्रणाली  को  पूर्णतः  dara  करने  के  लिए  निश्चित
 अर प्रस्तावों  पर  सक्रिय  eq  से  विचार  कर  रही ः  AIX
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 4  फाल्गुन  189  seat के  लिखित  उत्तर

 we

 यदि  तो  तक  ऐसे  क्या  ave  किये  गये  a?

 श्रम  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  :  श्रम  मंत्रालय

 ने  नवम्बर  नैमित्तिक 1971  के  दौरान  सभी  नियोक्ता  मंत्रालयों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों

 श्रमिकों  के  संबंध  में  med  स्थायी  न्  परिचालित  किए  थे  ताकि  नियोक्ता  मंत्रालयों  के  प्रशासनिक

 नियंत्रण  के  aia  विभिन्न  विभागीय  उपक्रम  उन्हें  भ्रपना  सकें  ।  इन  स्थायी  श्रादेशों  उद्देश्य  नैमित्तिक

 श्रमिकों  के  रोज़गार  की  शर्तों  को  विनियमित  करता  है  श्रौर  oer  बातों  के  साथ-साथ  सामान्य  कार्य-पंटों
 सजदा  के  साप्ताहिक  रोज़गार  समाप्त  करने  की  झादि  की

 व्यवस्था  करना  है  ।  यद्यपि  इस  समय  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  at  कोई  विचार

 नहीं  तथापि  इस  श्रेणी  के  श्रमिकों  को  श्र  संरक्षण  प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  जनवरी  1978  के

 दौरान  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  श्रायोजित  श्रन्तर-मंत्रालय बैठक  में  पुनरिक्षा  की  ग  ताकि  इस  समस्या को

 गंभीरता  का  अनुमान  किया  जा  सके  ।  1978  के  दौरान  हुए  विचार-विमर्श  के  बाद  एकत्र  की

 जा  रही  श्रतिरिक्त  सूचना  के  प्रकाश  में  इस  मामले  पर  wrt  विचार  किया  जाना  है  ।

 सुक्ष्म  तरंग  से  सोधे  टेलीफोन  करने  के  माध्यम  से  श्रमृतसर  का  बड़े  शहरों  के  साथ  जोड़ा  जाना

 533.  श्री  महेन्द्र  सिह  सैयांवाला :  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रमृतसर  को  सूक्ष्म  तरंग  से  सीधे  टेलीफोन  करने  के  माध्यम  से  बड़े  शहरों के  साथ

 जोड़ने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  श्रौर

 क्या  श्रमतसर  ae  लाहौर  के  बीच  ऐसा  सम्पर्क  पहले  से  मौजद  हैं
 ?

 े
 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  अमृतसर  पहले से  ही  न  ऐक्सियल केबल  प्रणाली

 के  जरिये  राष्ट्रीय  दूर  संचार  जाल  के  साथ  जुड़ा  हुम्रा  है  शर  यहां  से  देश  के  कई  शहरों  को  सीधे  डायल

 घुमा  कर  ट्रंक-काल करने  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  चौड़ी  पट्टी  की  एक माइक्रोवेव प्रणाली  स्थापित  करने

 का  भी  प्रस्ताव  है  ताकि  मौजदा  सकिल  क्षमताओं  की  afe  की  जा  सके  ।  भ-उपग्रह  के  जरिये  अरमतसर

 के  लिए  एक  सकिट  लगाने  की  कोई  योजना  नहीं

 जी  नहीं  ।

 Setting  up  of  Auto  Exchanges  in  M.P

 1534.  Shri  Bhagirath  Bhanwar :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 a)  the  number  of  auto-exchanges  to  be  set  up  in  Madhya  Pradesh  during  this  year;
 and  whether  there  is  any  scheme  to  set  up  auto-exchanges  in  Ratlam  city  also;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  is  likely  to  be  set  up?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdee Sai):  (a)  &  (b)
 15  new  small  automatic

 exchanges  are  planned  to  be  set  up  in  Madhya  Pradesh  during
 1977-78.

 There  is  no  immediate  plan  for  automatisation  of  Ratlam  Manual  exchange
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 Written  Answers  to  Question
 Phalguna

 4,  1899  (Saka)

 cree  wen  म  का

 535.  श्री  पी०  जो०  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 T
 उन्होंन  इस  वर्ष  फरवरी  के  श्रारम्भ  में  पड़ौसी  देश  पाकिस्तान  का  सरकारी  दौरा

 यदि  तो  क्या  उनका  ग्रह  दौरा  स्वयं  उनकी  पहल  थी  कि  यह  दौरा  पाकिस्तान

 सरकार  के  निमंत्रण  पर

 पाकिस्तान  सरकार  के  नेताओं  के  साथ  चचित  विषयों  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या

 उक्त  के  फलस्वरूप  कोई  ठोस  करार  शभ्रादि  हो

 क्या  उक्त  दौरे  तथा  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  भारत-पाक  संबंधों  में  उल्लेखनीय  सुधार

 gar  है  at  यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  संकेत  क्या
 >  त्रौर

 प्
 )  क्या  वह  उस  देश  में  श्रपनी  यात्रा  के  दौरान  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  तथा  पाकिस्तान  के

 ¢ विपक्षी  नेताओ  से  भी  मिले  थे

 विदेश  मंत्री  अटल  बिहारी  :  से  जैसा कि  ग्रापको  याद  होगा  कि  27

 1977  को  मैंने  एक  पत्रकार  द्वारा  TS  गए  प्रश्न  के  उत्तर  में  उज्जैन  में  कहा  था  कि  यदि  मुझे

 श्रवसर  मिलने  तो  उसी  सद्भावना  के  साथ  पाकिस्तान  की  यात्रा  करके  मुझे  खुशी  होगी  जिसके  साथ  मैंने
 भारत  के  कुछ  ग्रन्य  पड़ौसी  देशों  की  यात्रा  की  थी  ।  पाकिस्तान  सरकार  के  विदेशी  मामलों  के

 श्री  arm  शाही  ने  मुझे  शझ्रामंत्रित  किया  we  तदनुसार मैंने  6  से  8
 1978

 स्तान  की  यात्रा  की  ।  एवं  जनरल  जिया-उल-हक  श्रौर  पाकिस्तान

 सरकार  के  विदेशी  मामलों  के  सलाहकार  के  साथ  मेरी  बातचीत  के  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  झ्रापसी  हित

 के  द्विपक्षीय  ok  बहुपक्षीय  विषयों  का  उल्लेख  किया  ।  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  1975 के  व्यापार

 करार  पर  विचार  सलाल  बांध  परियोजना  के  बारे  में  बातचीत  प्रारंभ  करने  श्रौर  दोनों  देशों

 की  जनता
 के  बीच  समाचार  श्र  सूचना  wie  संपर्कों  के  अपेक्षाकृत  अधिक  स्वतंत्र  प्रवाह  को  सुविधाजनक

 बनाने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए ं।

 पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  मेरे  लिए  बनाये  गये  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  दौरान  मुझे  पाकिस्तान  में  बहुत

 से  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  से  मिलने  का  श्रवसर  प्राप्त  gari  मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  हूं  कि
 प इस  यात्रा  ्  दोनों  देशों  के  बीच  सुभावन  alt  समझ-बूझ  को  चढ़ाने  के  कायें  में  महत्वपूर्ण  योगदान

 मिला ।

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  बनाया  जाना

 536.  श्रो  पो०  जो०  WAAR : :  कंपा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  विभिन्न  भागों  के  लिए  टेलीफोन  सलाहकार  समितियां  समुचित  रूप  से  बना

 दी  गई  हैं  श्र  क्या  उन्होंने  कार्य  श्रारंभ  कर  दिया

 > यदि  तक  नहीं  बनाई  गई  हैं  तो  इसके  क्या  कारण

 aa  विशिष्ट  निर्वाचन  क्षेत्रों  तथा  प्रमुख  शहरों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संसद  सदस्यों

 को  उक्त  समितियों  में  शामिल  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  लिए  कया  मानदण्ड  wear  गया  ate

 यदि  संसद  सदस्यों को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 rs  eva  Het  नरहरि  प्रसाद  «=  19  देशकाल  ससाहागर  समितियों

 में  से  अ्रभी  तक  13  का  गठन  हुआ  है  ।  बाकी  समितियों  का  गठन  विचाराधीन  है
 ।

 (77)  ate  विभिन्न  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  में  संसद-सदस्यों  का  नामांकन

 संसद्‌  कार्य  विभाग  द्वारा  किया  जाता  हैं  ।  किसी  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  का  सदस्य  होने  के  लिए

 संसद-सदस्य  का  निवास  स्थान  उस  विशेष  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  भौमोलिक  झ्रधिकार

 क्षेत्र  में  होना  चाहिए  ।  विभिन्न  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  लिए  संस  १-सदस्यों  के  नामांकन  15-2-78

 को  प्राप्त  हुए  हैं  ये  नाम  पहले  की  गठित  झ्र  नई  गठित  की  जाने  वाली  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों

 में  शामिल  कर  लिए  जाएंगे  ।

 ओषधियों  के  उत्पादन  को  स्वास्थ्य  र  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  metal  लाना

 537.  श्री  प्रयम्न tt  कया  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  ग्रौषधियों के  उत्पादन  जो  इस  समय  पेट्रोलियम श्रौर  रसायन  मंत्रालय  के

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  ae  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  वर्तमान  प्रणाली  के  कारण  मंत्रालय  की  किस्म  पर  कड़ा  नियंत्रण  श्रौर  निगरानी

 नहीं  रख  सकता  है  जो  बहुत  श्रावश्यक  atk

 उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  :  stare

 श्रौपधियों  की  क्वालिटी  पर  नियंत्रण  का  कार्य  alee  श्र  प्रसाधन  सामग्री

 1940  श्रौर  उसके  wed  बने  नियमों  के  उपबन्धों  के  अधीन  स्वास्थ्य  शर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 चा  किया  जाता  है
 ।

 चूंकि  भारतीय  नागरिकों  के  स्वास्थ्य  का  दायित्व  स्वास्थ्य  झर  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  का  है  श्रौर  चूंकि  स्वास्थ्य  देख-रेख  में  श्रौषधियों  का  महत्वपूर्ण  स्थान  होता  है  इसलिए  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  संसदीय  सलाहकार  समिति  ने  1977  में  यहू  प्रस्ताव :
 रखा  कि  श्रौषधियों  के  उनकी  सप्लाई  श्रौर  उनका  मूल्य  निर्धारित  करने  संबंधी

 fray  लाइसेंस  देना  att  उद्योग  के  ऊपर  निगरानी  रखने  के  काम  भी  सम्मिलित  इस  मंत्रालय

 को  दे  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 श्रौषधियों  के  उनकी  सप्लाई  और  उनके  मूल्य  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  सभी

 मामलों  को  रसायन  झ्र  उबेरक  मंत्रालय  से  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  को  सौंपे  जाने  संबंधी

 प्रस्ताव  पर  विचार  चल  रहा  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  फूटਂ  डाक्टर

 atzarte. 538.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  स्वास्थ्य  aK  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  किसी  राज्य  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  फुटਂ  डाक्टर  योजना  पर  कड़ी  श्रापत्ति

 की  है  अथवा  उसमें  भाग  लेने  से  इंकार  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  an  ak
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 (7)  /
 ~  को  प्रशिक्षण  देने  तथा  उन्हें  नियुक्त  =  के  मामले  में अब  qt

 कितनी  प्रगति हुई  है  ?

 स्वास्थ्य  att  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  ate  कर्नाटक

 श्रौर  तमिलनाडु  को  छोड़कर  जन  स्वास्थ्य  रक्षक  न  कि  स *'बंयर  फूटਂ  डॉक्टर  नामक  योजना  की  सभी  राज्यों|
 संघ

 शासित  क्षेत्रों  ने  स्वीकार  कर  लिया  कर्नाटक  सरकार  बहुउद्देश्यीय  कार्यकर्ता  योजना
 का

 श्रौर
 श्रधिक  विस्तार  कर  स्वास्थ्य  सेवाओं  का  प्रसार  करना  चाहती  थी  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने ने  श्रपनी  योजना

 को  gas  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  जिसके  भ्रन्तर्गत  हर  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  दो-दो  गश्ती

 दल  होंगे  जिनमें  अन्य  बातों  के  एक-एक  डाक्टर  होगा  a  दल  बारी-बारी  से  गांवों  का  दौरा

 करेंग े।

 जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  के  पहले  बैच  का  जो  2  1977  को  शुरू  हुआ

 वहू  726  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  31  1977  को  समाप्त  at  गया  था  ।  पहले  बच  मे

 प्रशिक्षित  किये  गये  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  की  संख्या  14,060  a  ।  वे  समाज  की  सेवा  करने  के  लिए

 श्रपने-झपने  गांवों  को  चले  गये  हैं  लगभग  14,461  जन  स्वास्थ्य  रक्षकों  के  दूसरे  बैच  का  प्रशिक्षण

 पहली  जनवरी  978  से  प्रारम्भ हो  गया है
 भ्

 एशियाई  देशों  को  sade  हथियारों  को  सप्लाई

 539.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  ea  को
 इस

 वात  का  पता  हैं  कि  कई  एशियाई  देशों
 को  इन

 एशियाई  देशों
 श्रौर  श्रमरीका  में  हुए  श्रनेक  समझौतों के  परिणामस्वरूप  श्रमरीका  से  श्रधिक  .]

 श्रादि

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 क्या  इन  समझौतों  का  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  सैनिक  संतुलन  का  कोई  प्रभाव
 श्र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है
 ?

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  :  सरकार  ने  इस  area  की  खबरें  देखी  हैं  कि
 संयुक्त  राज्य  अमरीका  एशिया  के  कई  देशों  को  हथियार  स्थानांतरित  करने  पर  राजी  हो  गया  है

 (@)  से  राष्ट्रपति  कार्टर  ने
 19  1977  तथा  1  1978 को  एक  नीति

 संबंधी  वक्तव्य  में  कहा  कि  संयुक्त  राज्य  विदेशों  को  हथियार  की  बिक्री  पर  संयम  बरतेगा  ।  1978

 में  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  राष्ट्रपति  कार्टर  ने  किया  fe  विदेशों को  श्रमरीकी  हथियारों
 की  बिक्री  8.6  बिलियन  डालर  से  अधिक  होगी  इसमें  नाटो  के  श्रास्ट्रेलिया

 न्यूजीलण्ड  जैसे  देश  शामिल  नहीं  हैं  ।  राज्य  सरकार  के  च्  उक्त  राशि  वित्तीय  वर्ष  1977

 की
 इसी

 अवधि  के  मुकाबले  8  प्रतिशत  कम  है  शांति  एवं  समरसता  की  श्रपनी  इंच्छा  के  WAST  हमारी

 सरकार  विदेशों  में  अमरीकी  हथियारों  की  बिक्री  में  कमी  का  स्वागत  करती  है  ।

 भारतीय  राष्टिकों  द्वारा  चीन  का  दौरा

 540.  श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  विदेश  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन
 भारतीय  राष्ट्रिकों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  24  1977 से  wa

 तक  चीन  जनवादी  गणराज्य  का  आर
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 (a)  उन
 प्रतिनिधिमंडलों  की  संख्या

 तथा
 क्या  हैं  जिनके  श्रगले  he  महीनों  में  चोल  से Bs

 भारत  श्राने  अधवा  भारत से  चीन  जाने  की  संभावना  न्र G

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  :  चूंकि  सभी  पारपत्र  चीन  लोकवादी  गणराज्य

 सहित  संभी  देशों  की  यात्रा  के  लिए  पृष्ठांकित  होने  हैँ  प्रतिबन्ध  केवल  कुछ  ही  जगहों  के  लिए  होता

 हैं  ।  सरकार  अब  इसकी  जानकारी  नहीं  रखती  |

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  कतिपय  संगठनों  के  निमंत्रण  पर  चीन  के  चार
 व्यापार-निगमों

 का  जो

 प्रतिनिधिमंडल  इस  समय  भारत  की  यात्ना  पर  उसके  are  तीन  महीनों  में  एक  श्रौर  चीनी

 प्रतिनिधिमंडल  के  भी  भारत  ्  की  संभावना है  भारतीय  डा०  कोट्निस  स्मारक  समिति

 के  निमंत्रण  पर  के  साथ  मैत्री  के  लिए  चीनी  लोक-संस्थांਂ  की  श्रोर  से  एक  प्रतिनिधिमंडल
 के

 मार्चे
 में  भारत  mat  की  संभावना है  ।  नवचीन  समाचार  एजेंसी  ने  भारतीय  पत्रकारों  के  एक  दल  के

 मंडल  को  1978  में  चीन  ara  का  निमंत्रण  दिया  है  ।

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  पर  cana  चिकित्सा  सम्बन्धी  साहित्य  उपलब्ध  कराना

 541.  डा०  बलदेव  प्रकाश :  कया  स्वास्थ्य  site  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  देश  के  सभी  स्वास्थ्य  केन्द्रों  पर  स्वमूत्र  चिकित्सा  सम्बन्धी  साहित्य  उपलब्ध

 कराने  का  कोई  निर्णय  किया
 >

 gs क्या  सरकार  ने  tanga  चिकित्सा  की  प्रभावशीलता  का  वैज्ञानिक  A शार  पर  कोई  परीक्षण

 किया  ait

 यदि  तो  कितने  मामलों  पर  ate  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  नहीं  |

 श्र  भारतीय  चिकित्सा  ate  होम्थीपैथी  की  केन्द्रीय  श्रनुसंधान  परिषद्‌  नई  दिल्‍ली  ने

 विभिन्न  रोगों  के  उपचार  के  लिए  ye  चिकित्सा  की  गृणकारिता  जानने  के  लिए  कदम  उठाये  हैँ  ।  परिणाम

 निकलने  में  कुछ  समय  लगेगा ।

 सी०  ए०  ho  आई०  एम्प्लाइज  महाराष्ट्र  का  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  महाराष्ट्र

 के  विरुद्ध  ~

 542.  श्रीमती  मृणाल  गोरे
 :

 कया  संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  को  सी०ए०एफ०श्राई०  एम्प्लाईज  महाराष्ट्र  से  क्षेत्रीय

 निधि  BTR,  जो  इस  समय  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  aaa  के  रूप  में  कार्य  कर  रहा  के

 यूनियन  की  श्रमिक  संघ  की  बैध  गतिविधियों  में  हस्तक्षेप  करने  के  विरुद्ध  कोई  भ्रभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  झ्र

 यदि  तो
 की

 गई  कायंवाही  का  ब्यौरा क्या  है  ?

 श्रम  तया  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag):  हां ।

 (a)  ate  वास्तवि  न  ह  भविष्य  निधि  प्राधिकरणों  से  मांगी  गई
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 Bringing  improvement  in  Communications  system  in  Sikkim

 +543.  ShriHukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  communications  system  in  Sikkim  is  not  satisfactory  and  if  so,  what

 scheme  Government  propose  to  implement  to  strengthen  the  communication  system  in

 entire  Sikkim  State;

 (b)  the  number  of  post  offices,  telephone  exchanges  and  telephone  connections  in

 Sikkim  at  present;  and

 (c)  the  extent  of  development  to  be  made  in  the  communications  system  in  the  com-

 ing  three  years  and  the  amount  out  of  that  sanctioned  by  the  Central  Government  and  spent

 so  far  for  the  purpose?

 Minister  of  State  for  Communications  (Shri  Narhari  Prasad  Sukhdeo  Sai)

 (a)  (i)  Postal

 Sikkim  has  been  declared  as  for  the  purpose  of  extension  of  postal
 facilities  which  entitles  it  to  liberal  norms  for  opening  of  post  offices.

 (a)  (ii)  Telecommunications

 Telecommunication  system  in  Sikkim  State  is  normally  satisfactory  except  for  interrup-
 tions  caus2d  due  to  gsneral  breakdown  of  overhead  lines  owing  to  natural  calamities  like

 Jand  slides,  floods,  storms  and  heavy  rains.  Gangtok  is  also  connected  to  Darjeeling  by  a

 stable  UHF  system  the  performance  of  which  is  satisfactory.

 (b)  (i)  89  Post  Offices

 (ii)  There  are  12  telephone  exchanges  having  805  working  connections  as  on  31-1-1978
 in  Sikkim  State.

 (c)  (i)  It  is  proposed  to  open  15  new  post  offices  and  upgrade  6  EDBOs  into  depart-
 mental  sub-post  offices  in  the  coming  three  years  under  the  existing  norms.  Allotment  of

 funds  and  booking  of  expenditure  is  for  postal  circle  as  a  whole.  Separate  figures  of  ex-

 penditure  for  Sikkim  which  is  a  Division  in  West  Bengal  Circle  are  not,  therefore,  available.

 posed  below
 (c)  (ii)  The  proposed  development  in  telecommunications  in  next  three

 years
 is  pro-

 (i)  Installation  of  25  lines  SAX  at  Rabang.
 (ii)  Expansion  of  Gangtok  from  500  to  600  lines.

 (iii)  Expansion  of  Rhenock  MAX-III  from  25  to  50  Jines.

 (iv)  Expansion  of  Gangtok  Trunk  Exchange  from  2  to  3  positions.
 (v)  Provision  of  long  distance  PCOs  at  Chungthang,  Namthang  and  Samabri.

 No  expenditure  has  been  incurred  yet  for  the  works  programmed  in  next  three  years.

 Control  of  Communicable  Diseases

 544,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Welfare  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  ‘question  No.  604  on  the
 17th  November,  1977  and  state:

 (a)  whether  communicable  diseases  are  spreading  fast  and  the  measures  taken  for
 controlling  them  have  proved  to  be  ineffective  and  if  so,  what  further  steps  are  being  taken
 by  Government  in  this  directions;  and

 क्त (b)  whether  Government's  inability  to  supply  dri  al  king  water  and  unadulterated  food
 stuits  and  to  make  proper  managements  of  sanitation  and  sewage  disposal is  the  main  cause
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 लिखित  उत्तर

 in  the  spread  of  these  diseases  ,and  if  so,  the  concrete  remedial  steps  proposed  to  be
 taken  by  Government?

 Minister  of  State  for  Health  and  Family  Welfare  (Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav)  (a)
 There  are  many  communicable  diseases  and  it  would  not  be  correct  to  say  that  all  of  them
 are  spreading  fast.  In  fact  some  of  them  such  as  Smallpox  have  been  completely  eradicated ;
 others  are  being  brought  under  control  by  launching  a  number  of  National  Health  Pro-

 grammes  such  as  Malaria  Eradication  Programme,  TB  Control  Programme,  Leprosy  Con-
 trol  Programme,  Expanded  Programme  of  Immunisation,  etc.

 (b)  Some  communicable  diseases  do  occur  by  drinking  impure  water,  taking  conta-
 minated  food  stuff  and  improper  management  of  sanitation  and  sewage  disposal.  Infor-
 mation  about  the  various  remedial  measures  taken  by  the  Government  to  ensure  supply
 of  pure  and  safe  drinking  water,  unadulterated  food  stuff  and  adequate  sanitation  and
 sewage  disposal  arrangements  is  being  collected  from  the  various  Government  Depart-
 ments  concerned  with  it  and  the  same  will  soon  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Non-Deposit  of  P.F.  by  Indore  Textile  Mill,  Ujjain

 545.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 and  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  provident  fund  of  the  employees  of  the  Indore  Textile  Mill,  Ujjain,
 has  not  been  deposited  for  the  last  three  years  and  if  so,  the  action  being  taken  by  Govern-
 ment  to  get  it  deposited;

 (b)  whether  full  accounts  of  the  Provident  Fund  of  the  employees  are  neither  avail-
 able  with  the  Commissioner,  Provident  Fund,  Madhya  Pradesh,  nor  with  the  employers;
 and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  that  provident
 fund  accounts  are  available  with  the  employers?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  &  Parliamentary  Affairs  (Dr.  Ram  Kripal
 Sinha):  (a)  The  Provident  Fund  authorities  have  reported  that.the  provident  fund  dues  in

 respect  of  the  employees  of  Indore  Textile  Mill,  Ujjain  have  been  deposited  with  the  Fund

 except  for  the  months  of  February  and  March,  1977.  Revenue  Recovery  proceedings
 have  initiated  for  realisation  of  the  provident  fund  dues  as  arrears  of  land  revenue.

 Action
 to  prosecute  has  also  been  taken.

 (b)  The  details  of  accounts  of  the  provident  fund  of  the  employees  are  available  with

 the  Regional  Provident  Fund  Commissioner,  Madhya  Pradesh.

 (c)  Does  not  arise.

 P.F.  Outstanding  Against  Ujjain  Distillery

 546.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs

 and  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  provisions  of  labour  welfare  laws  are  not  at

 all  complied  with  in  the  distillery  in  Ujjan;

 (b)  the  amount  of  provident  fund  pertaining  to  the  last  three  years  outstanding

 against  this  distillery;  and

 (c)  whether  many  persons  are  emp  love mye  d  on  contract  basis  so  that  workers  do  not

 get  the  benefit  admissible  under  labour  welfare  laws?
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 Miinister  of  Parliamentary  Affairs  and  Labour  (Shri  Ravindra  Varma):  (a)  &  (c)  No

 specitic  cases  have  been  mentioned.  Specific  instances,  if  any,  of  alleged  violation  of  the

 welfare  provisions  in  the  Factories  Act,  contract  Labour  Act  etc.  and  of  employment  of

 persons  on  contract  basis  in  violation  of  the  law  could  be  brought  to  the  notice  of  the  Govern-

 ment  of  Madhya  Pradesh  for  enquiry  and  remedial  action  by  the  State  Government  who

 are  principally  concerned

 (b)  The  Distillery  is  reported  to  be  regular  in  complying  with  the  provisions  of  the

 Employees  Provident  Fund  and  Miscellaneous  Provisions  Act,  1952

 के  मामलों  का  पता  लगाना

 547.  श्री  के०  रामर्माति  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मंत्री  बताने की  करेंगे

 कि

 पूरे  देश  में  कैंसर  के  रोगियों  का  टेस्ट  के  प्रयोग  से  पता  लगाने  के
 लिए  कया  कार्यवाही

 की  गई  ए  भ्रथवा  की  जानी  शौर

 +?
 यदि  तो  ऐसे  कदम  उठाए  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  कल्याण  राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद
 यादव ) तैं “किप

 चालू  वित्तीय
 वर्ष  में  मार्गदर्शी  श्राघार  पर  पांच  संस्थास्रों  जिनमें  प्रसबोत्तर  यूनिट  टेस्टਂ  की

 सुविधाएं  शुरू  की  जा  रही  है  इन  संस्थाश्रों  में  हुए हुए  कार्यों  के  facrat  के  पर
 इन  सुविधाग्रों  को

 aq  संस्थाश्रों  में  भी  उपलब्ध  करवाने  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 |

 निजी  र  सार्वजनिक  क्षेत्रों  के  श्रौद्योगिक  एककों  में  दुर्घटनाएं

 548.  श्री  रोबिन  aa:  क्या  संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 197  निजी  श्रौर  सार्वेजनिक  क्षेत्रों  में 1975  1976  शौर  अक्तूबर  से  दिसम्बर

 विभिन्न  औद्योगिक एककों में कुल एककों  में  कुल  कितनी .  दुधेटनाएं

 इनमें  कितने  श्रमिक  श्रन्तग्रस्त

 प्रति  वर्ष  श्रौसतन  कितने  प्रतिशत  श्रमिक  दुघेटना  का  र  होते  त्रौर

 (7)  अन्य  देशों  की  तुलना  में  इन  दुर्घटनाग्रों  श्रौर  इनमें  अ्रन्तग्रेस्त  श्रमिकों  की  प्रतिशतता  क्या

 संसदोय  काय  तथा श्रम  संती  रवीन्द्र  से  कारखाना  श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत

 श्राने  वाले  श्ौद्योगिक  एककों  में  घातक  तथा  wean  चोटों  के  शिक्रार  हए  व्यक्तियों  संख्या

 दुर्घटनाग्रस्त
 हुए  श्रमिकों  की  प्रतिशतता  नीचे  दी  गई  हैं

 at  घातक  अघ  101१०  दुर्घटनाग्रस्त  दुर्घटनाग्रस्त हुए
 श्रमिकों  की  कुल  श्रमिकों की

 संख्या
 प्रतिशतता on  ह

 1975  616  शग  30,965  9  1,581  42,  24.0  प्रति

 976  45  2  प्रति 681  2,76,680  2,77,361
 हजार

 1977  से  दिसम्बर  1977  उपलब्ध  नहीं

 अनंतिम
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 4  1899  )  प्रश्न  के  लिखित  उतर
 नन  ——  ee  +

 सार्वजनिक  तथा  निजी  क्षेत्र  के  एककों  के  संबंध  में  a AANA  ae  अन्य  देशों  के  बारे

 में  तुलनात्मक  wh ws ° EN ats :  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  x sia au sacar  की  संख्या  के  संबंध  में  भी  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं

 परसाण  प्रसार  रोक  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  के  लिये  श्रमरीकी  सरकार  से  पत्र

 549.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  प्रसार  रोक  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  के  बारे  में  श्रमरीकी  सरकार

 से  कोई  पत्र  प्राप्त  gm  WIT

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी
 :  ) aire (  हमार  प्रधान  मंत्री के  नाम  ्

 एक  पत्न  में  राष्ट्रपति  कार्टर  ने  यह  कहा  है  कि  वे  परमाण-भ्रस्त्रों  के  फैलाव  को  रोकने  से  सम्बद्ध  संघि

 पर  हमारे  हस्ताक्षर  न  करने  के  कारणों  को  समझते  हैं  | faz  भी  उन्होंने  यह  श्राशा  व्यक्त  की  हैं

 कि  भारत  ard  सभी  नाभिकीय  गतिविधियों  के  बारे  में  व्यापक  marisa  सुरक्षा  को  स्वीकार  करने  का

 अपना क  माग  खोजेगा  ।

 राष्ट्रपति  कार्टर  श्रौर  श्री  कलहन  यात्रा  पर  हुश्ा  व्यय

 550.  Mt  Ho  मायातेवर  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  सरकार  ने  राष्ट्रपति  कार्टर  भर  प्रधान  मंत्री  कैलहन  की  हाल  की  यात्राझ्रों  पर

 कितना  धन  व्यय  atk

 >
 इन  महानुभावों  के  साथ  हुए  करारों/चर्चाश्रों  का  सही-सही  परिणाम  क्या  a  इसके

 फलस्वसूप  भारतीय  भ्र्थव्यवस्था  को  कितना  लाभ  ga
 +  ? Q

 विदेश  मंत्री  श्रटल  बिहारी  :

 न  ne

 प्राक्कलन  श्रौर  a निपटाए गए  बिल
 मोदित  व्यय

 ne

 राष्टपति कार्टर  की  यात्रा  12,465 3,22  690

 के  sere
 पर  व्यय के  ड

 ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  1,  1,  19,721

 के  ग्राधार

 पर  व्यय  के  ce

 कितना  व्यय
 टू
 gon  इसका  स्पष्ट  विवरण

 शेष
 बिलों  के  प्राप्त  होने  पर

 ही
 उपलब्ध

 हो
 सकेगा

 ।

 हमारे  यहां |  राजकीय  यात्राओं  के  परिणामों  को  उपलब्धियों से  तोलने  की  प्रथा

 mit  a1  sure  गय  ster  ug  ह  fe  सावा  देशों  के  साथ  मैल्नीपूर्ण  सम्बन्धों  को  age  किया  जाए

 श्रौर  वहां  के  शीर्षस्थ  नेताओं  से  और  अधिक  व्यक्तिग  ध  स्थापित  हो  ।  हम  इन  दोनों ही  उद्देश्यों
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 को  पूरी  तरह  प्राप्त  कर  सके  यह  सम्बद्ध  दोनों  avant  के  दौरान  पुरी  तरह  प्रतिपादित  हो  गया  ar

 राजकीय  aaa  at  हिसाब  नकसान  ak  फायदे  के  रूप  में  लगाना  ठीक  नहीं

 राष्टपति कार्टर  की  ata  :  राष्टपति  कार्टर  की  के  दौरान  दिल्‍ली  घोषणा  पर  हस्ताक्षर

 किये  गए  ।  इसमें  विशेष  द्विपक्षीय  अथवा  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थितियों  का  जिक्र  तो  नहीं  झ्रपितु  इसमें

 इस  बात  की  पुष्टि  है  कि  दोनों  देश  व्यक्ति  की  मौलिक  स्वतन्त्रता  ai  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  का  सम्मान

 करते  हैं  यह  प्रत्येक  राष्ट  का  श्रपनी  सामाजिक  ak  ग्राथिक  पद्धति  के  निर्णय  के  अझधिकार  को

 स्वीकार  करता  है  ।  इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  में  सम्बन्धों  का  एक  नया  ak  परिपक्व  अध्याय  wifes

 gar  है  ।

 ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  की  ब्रिटिश  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  के  दौरान  विभिन्न  waite

 मसलों  पर  बातचीत  हुई  जिनमें  अ्रफ़ीका  ate  पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  शामिल  इसमें  उत्तर-दक्षिणी

 वार्ता  व्यापार
 से

 संबंधित  टपक्षीय  मसले  श्रौर  यूरोपीय  श्राथिक  सहयोग  पर  भी  संक्षेप  में  विचार  हुमा
 ।

 इस  के  परिणामस्वरूप  भी  दोनों  देशों  के  बीच  मधुर  शौर  मैत्नीपूर्ण  द्विपक्षीय  सम्बन्ध  में  वृद्धि  हुई

 सभा  पटल  रख  गय  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 a  1977-78  का  श्राथिक  सर्वेक्षण

 वित्त  श्रौर  राजस्व  तथा  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटेल  मैं  ग्रा्थिक  सर्वेक्षण  1977-78

 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता
 त्र
 श्  |

 में  रखा  '  गया  देखिए  संख्या  एलटी  1545/78]

 दिल्ली  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  नियम  1977

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Labour  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  Larang

 Sai):  On  debates  of  shri  Ravindra  Verma,  1  beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  Delhi

 Shops  and  Establishments  (Amendment)  Rules  1977.0  (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.  F.  4  (26)/75/CIS/  Lab.  in  Delhi  Gazette  dated  the  29th
 December,  1977,  under  sub-section  (3)  of  section  47  of  the  Delhi  Shops  and  Establish-
 ments  Act,  1954

 {Placed  in  the  Library  please  see  No.  L.T.  1546/78)}

 जांच  ATA  श्रधिनियम  1952  के  श्रन्तगंत  पत्र

 श्रम  तथा
 संसदोय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  मैं  श्री  धनिक  लाल

 मंडल  की  श्र  से  जांच  ari  1952  की  धारा  3  की  उपधारा  (4)  के  झस्तगेत  निम्न

 लिखित  cat
 की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटलਂ  पर  रखता  हूं

 कर्नाटक  के  wags  मुख्य  मंत्री  श्री  देवराज  उसे  तथा  wer  मंत्रियों  के  विरुद्ध  कतिपय

 ग्रारोपों  की  जांच  करने  के  लिये  गठित  ग्रोवर  जांच  art  का  प्रथम  प्रतिवेदन  ।
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 23  1978  सभा  पटल  पर  रखें  गयें  पत्न

 ee

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्मवाही  का
 ज्ञापन

 (2)  उपरोक्त  उल्लिखित  प्रतिवेदन  का  feat  संस्करण  साथ-साथ  सभा  पटल  पर  न  रखें

 जाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  प्लि त़था  ग्र प्रेंजी  [aarerr  में  रश्वा  गया

 देखिए  सं०  एल'०  टी०  1547/78]

 हिन्दुस्तान  कौपर  कलकत्ता  ate  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  नई  दिल्‍ली  के

 वाधघिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कारिया  :  मैं  कम्पनी  1956

 की  धारा  619  की  उपधारा  (1)  के  श्रत्तर्गत  पत्नों  *  की

 एक  प्रति

 हिन्दुस्तान  कौपर  कलफत्ता  का  वर्ज  1976-77  का  वार्षिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियथंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  [water  में  रखा

 देखिए  सं०  एल'०  टी०  1548/77]

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  नई  दिल्‍नी  का  वर्ष  1976-77  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  नियंत्रक-महालिखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [rarer  में  रखा  wart  देखिए  सं०  एल०  टी०  1 54978]

 विभिन्न  aal  में  दिये  गये  WMITaaat,  वचनों  तथा  को  गयो  प्रतिज्ञाप्रों  पर  की  गयी  कार्यवाही
 aura  बाले  विवरण

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry
 of

 Labour  and  Parliamentary  Affairs  (Shri  Larany
 Sai):

 मैं  लोक  सभा  के  विभिन्न  ५ सबरा  में  मंत्रियों  द्वारा  दिये  राए  विभिन्न  वचनों  तथा  की

 ये  gar  wart गई  प्रतिज्ञाप्रों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  ध  नी व  वाले  निम्तलिखित  वितरणों  तथा

 — झंग्रेजी  की  प्रतियां  सभा-पटलਂ  पर  रख़ता
 श्

 थ  विवरण  संख्या  27  तपता  यन  1974
 28  पांचवीं  लोक  सभा (2  विवरण  संख्या  तेरहवां  1975  क

 (3)  विवरण  संख्या  7  सब्रहवा  1976  J

 विवरण  संख्या  5 (4)  1977  थ

 (5)  वितरण  संख्या  ग  दूरा  1977  \  छठी  लोक  सभा

 ढ  विवरण  संख्या  2 (  तीसरा  1977  J

 प्रिंथालय  में  रखा  देखिए  Ao  एल०  go  1550/78]

 कर्मचारो  भविष्य  निधि  योजना  सम्बन्धी  पत्र

 wa  तथा  संसदीय  कार्य  Warag  में  राज्य  मंत्री  राम  कृपाल  fag):  मैं
 निम्नलिखित

 पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  ् 2

 भविष्य
 (1)  करमचारी  भान  निधि  संगठन  के  वर्ष  1971-72  प्रमाणित  लेखे  उन

 पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  wast  की  एक  प्रति  ।
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 सधा
 उपर्युक्त  पत्नों  को  ब  कि  है  पटल  पर  ta  में  हए  विलम्ब के  कारण  बताने  वाला

 देखिए एक  विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  में  रखा  गया  |

 संख्या  एल ०  टी०  1551/78

 कमंचारी कटम्ब  पेंशन  1971  तथा (2)  कमंचारी  भविष्य  निधि  स्कीम  1932,

 कर्मचारी  निक्षेप  सम्बद्ध  बीमा  स्कीम  1976  के  कर्यकरण  संबंधी  वर्ष  1976-77  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  [rary  में  रखा  गया

 देखिए सं०  एल'०  gto  1552/78]

 (3)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथ  प्रकोण  उपबन्ध  श्रधिनियम  1952  की  घारा  7  की

 धारा  (2)  के  अ्रधिसुचना  संख्या  ato  ato  नि०  1710  की  एक  जो

 दिनांक  24  1977 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसमें
 दिनांक  1.0  1977  की  शभ्रधिसूचना  संख्या  सा०  सा०  नि०  1229  का

 qa  दिया  gar  (aarera  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  1553/78]

 (4)  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  प्रकीर्ण  उपबन्ध  श्रधिनियम ,  1948  की  धारा  क

 के  अन्तगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  wast  की  एक-एक  प्रति

 कोयला  खान  बोनस  स्कीम  1977,  जो  दिनांक  17  1977

 के  भारत  के  राजपत्न में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  ajo  नि०  1230  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  उसका  शद्धि-फत्  जो  दिनांक  7  जनवरी  1978  के  भारत  के

 राजपत्र में  अधिसुचना  संख्या  सा०  ato  नि०  36  में  प्रकाशित  हना  था ।

 art  कोयला  खान  बोनस  1977  जो  दिनांक  17

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  सख्या  ato  ato  नि०  1233  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  उसका  शद्धि-पत्र  जो  दिनांक  7  जनवरी  1978  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  37  में  प्रकाशित  हुआ  था

 1977  दिनांक श्रासाम  कोयला  खान  बोनस  (ea

 7  1978  के  भारत  के  राजपत्र में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  सा०  fro  38

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।  में  war  देखिए  do  एल०  टी ०  1554/78]

 खाद्य  अपमिक्षण  निवारण  अधिनियम  श्रौर  श्रौषध  तथा  सौंदर्य  प्रसाधन  afefrar  के  श्रन्तगत

 श्रधिसुचनाएं

 स्वास्थ्य  ae  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  में
 निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  की  धारा  23  की  उप  GaN धार  (2) 2)  के  श्रन्तर्गत
 खाद्य  ग्रपमिश्रण  निवारण  1977  तथा  stan  संस्करण )
 की  एक  जो  दिनांक  27

 ~
 ,  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा  सा०  नि  छ  775  प्रकाशित  हुए  थे  ।  प्रिंपालय में  रखा  गया ।
 देखिए  सं०  एल०  fo  155  5|78]
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 4  1899  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ध्य
 ने

 दिलाना

 ee  eee

 (2)  ATT  तथा  सौंदर्य  aaa  —  1640  की  धारा  38  के  nr c WeITT  ara  तथा

 सौंदर्य  प्रसाधन  1977  तथा  dae  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक 7  1978  के  भारत  के  राजपत्र  में  ग्रधिसूचना  संख्या

 सा०  ato  fro  19  में  प्रकाशित हुए  थे  ।  प्रिंथालय  में  wal  गया  ।  देखिए  सं०

 एल०टी०  1556/78]

 —_—

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को  अ  ध्यान  दिलाना

 CALLINNIG  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 निकोबार  दीप  समह  के  तिलांगचांग  नासक  gio  पर  विदेशियों  द्वारा  श्रधिकार  किये  जाने

 का  समाचार

 श्री  चित्त  बस  (aac )  :  मैं  रक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  की
 zg  a ar  दिलाता  तथा  उनसे  निवेदन  करता  g  fe  वह  इस  पर  एक्  वक्तव्य  दें

 द्वीप  समूह  के  तिलांगचांग  नामक  द्वीप  पर  विदेशियों  द्वारा  अधिकार  किये  जाने  का
 ”

 समाचार  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fag):  30  1978  को  हमारी  वायु  सेना  ने

 तटीय  क्षेत्र  की  श्रपनी  सामान्य  गश्त  के  दौरान  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तिलांगचांग  के  लगभग  एक

 मील  पश्चिम  में  एक  नौका  की  गतिविधि  की  सूचना  दी  थ्री  ।  इस  बात  का  पता  लगाने के  लिए  घोट

 ब्लेयर  से  नौसेना की  एक  गश्ती  नौका  तत्काल  भेजी  गई  ।  31  जन॑त्ररी  1978  को  नौसेना  की  नौका

 ने  नामक  मछली  पकड़ने  वाला  एक  सिस्टर  बोट  श्रौर  एक  श्राउट  बोट  को  पकड़

 लिया  उन  नौकाओं  को  निकटवर्ती  नानकोरी da  में  लाया  गया  ।  नौकाश्रों  में  74  व्यक्ति  थे  जिनमें

 12  महिलायें  शरीर  28  बच्चे  थे  ।  ऐसा  पता  चला  है  कि  वे  थाई  नागरिक  हैं  ।  इन  सभी
 > Q व्यक्तियों  को  नानकोरी  में  पुलिस  के  कर  दिया  गया  ।  ऐसा  बताया  गया  कि  उन्हें  मख्य

 न्यायिक  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  पेश  किया  गया  आर  उन्होंने  इन  व्यक्तियों में  से  49  को  विदेशियों के

 लिए  अधिनियम  की  धारा  14  के  अ्रन्तगंत  छः  महीने  का  कठोर  कारावास  ak  पासपोर्ट  में

 प्रवेश  )  नियमावली  की  धारा  के  अन्तर्गत  तीन  महीने  का  कठोर  कारावास  ८का  दण्ड  दिया  क्योंकि

 उनके  पास  पासपोर्ट  नहीं  थे  ।  शेष  25  व्यक्तियों  कोजो  12  वर्ष  के  कम  प्राय  के  छोड़  दिया

 गया  ।  नौकाओं  को  जब्त  कर  लिया

 श्री  चित्त बसु
 :  TEA -frHlaye  द्वीप  समूह  भारत  का  अधिन  भाग द  el  ी  he  |  ar  अमरीकी  नौसेना

 >
 a  बढ़ती  हुई  क्रियाशीलता  के  कारण  शर  भौगोलिक  स्थिति  ८  कारण  इनका  महत्व  श्र  भी  बढ़

 |  क || जाता है

 क्या  इन  दीपों  पर  अभी  भी  जमीन  खाली  पड़ी  है  जहां  पर  देश  के  अन्य  भागों  से  लोगों  को

 बसाया जा  सके  ?

 श्रध्यक्ष  यह  विषय  अ्रन्तगंत नहीं  ।
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 Phalguna  4,  1899  (Saka) Calling  Attention  to  a  Matter  of
 Urgent  Public  Importance

 क  लक
 a

 ओ  चित्त  = 2  मैं  भी  सुरक्षा
 क  विषय  क  लेता  &  ।  क्या  सरकार  वहां  पर  लोगों  को

 बसान के  मामले  पर  Jafaeare.  करेगी  ?  ताकि  वहां  पर  सुरक्षा  को  सुदृढ़  किया
 जा  सके  ?

 शेर  सिह  :  जहां  तक  सुरक्षा  का  प्रशन  है  WSart  निकोबार  द्वीप  समूह  में  हमारी

 नौसैना
 एवं

 वायुसेना
 की

 टुकड़ियां  स्थायी  रूप  से  स्थित  हूँ

 ।
 शर  जहां  तक  लोगों

 को
 वहां  पर  बसाये

 जाने  का  प्रश्न है  यह  मामला  गृह  मंत्रालय  से  संबंधित  है  ।  कई  भूतपूर्व  सैनिकों  के  परि  वारों  को  वहां

 पर  पहले  ही  बसाया  गया है  ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  निकोबार  द्वीप  Tz)  मुझ खट  है  कि  द्वीप  समूह  के  साथ

 a  air  वहां
 विगत  20  वर्षों  से  हो सौतेली  मां  का  व्यवहार  किया  जाता  ठ  ।  इस  प्रकार  की  घटन  सवर

 ar  1 रही  @

 जहां  तक  द्वीप  समह  पर  AITT co. ~  सैनिकों  के  घस।ये  जाने  का  प्रशन  319  द्वीपों  में  से  एक

 पर  पुनर्वास  से  समस्या  हल  नहीं  होगी

 >  by निलांगयोग  के  निकट  एक  नौसेनिक  गड्डा  र  ह  श्राइचर्य  की  बात  है  कि  सैकड़ों  लोगों  में
 से  वाबल  74  क्ति  पकड़े  जा  सके  ।  श्रंडमान  निकोबार  प्रशासन  ने  तो  पकड़े  जाने  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  19  ही  बताई  ।  हमारी  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  मंत्री  महोदय  के  कथन  शौर

 प्रणासन  की  जानकारी  में  अ्रन्तर  hed =  ||

 > विदेशी  लोग  अकर  हमारे  नारियल  के  पड़ों  एवं  बागों  को  ted  Q  2  परन्त  ग्

 मंत्रालय  ने  कोई  कार्यवाही  हीं  की

 श्रंतरद्ी पीय  नौवहन  सेवा  की  दक्षता  में  ह्लास  श्राया  है  ।  एक  द्वीप  से  दूसरे  द्वीप  में  जाने  में
 मही ना  लग  जाता  है  ।  सुरक्षा  क  दष्टि  से  बहां  पर  दो  हवाई  पट्टियां  होनी  fer

 > मिहान  लोग  बहा  पर  संकट  वा  सामना  क  रहे  Q  ।  we  बिखरे हए  द्वीपों  में  बसाया  जा

 सकता  =
 फरी  सेवा  चालू  की  जा

 सकती  है  ।
 रक्षा  राज्य  मंत्री  ने  बताया

 ke  ।  सुधरी  हई  भ्रन्तरद्वीपीय

 उन्हें है  fe  उनमें  से  कुछ  नौकाएं  मछली  पकड़ने  की  हैं  ।  द  इस  बारे  में  सुनिश्चित  नहीं है

 द्वीपों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करनी  चाहिए  ।  इसके  लिए  एक  हवाई  qs  दक्षिणी  द्वीप  में  तथा  एक
 उन्नत  द्ाप  होन  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  को  इस  घटना  की  परी  जांच  करानी  चाहिये

 प्रो ०  शेर  fag  कि  319  द्वीपों  मे ंसे  35  द्वीपों पर  लोग  बसते  |  हमने  गह

 मंत्रालय से  कहा  गिरफ्तार  व्यक्तियों  से  weet  तरह  पुछताछ  करें  ताकि  उनके  कृत्य का  उदेश्य

 सके  ।

 श्री  नोरंजन  भक्त
 मैं  महोदय  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने

 लोग  अंडमान  निकोबार
 क्षेत्र में  नौकाओं  सहित  aa  रहे  हैं

 थ्रो ०  शेर  fag:  मतस्य  नौकाएं पकड़ी  गई
 = र  श्र  उन्हें  जब्त  कर  लिया  गया  था  ।  इस  समय

 म॑  सही  ates  नहीं  दे  सकता

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  581)  liiitarly  Andaman  island  is  very  important
 I  can  say  on  the  basis  of  my  personal  knowledg  that  the  statement  ofthe  hon.  Minister
 does  Aot  contain  the  facts  correctly  The  party  consistcd  of  25  chitdren  apart  from
 women
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 23  1978  नियम  377  के  अधीन  मामले

 There  was  no  habitation  there.  These  people  had  settled  there  for  one  year.  They

 had  built  withtin  roofs.  The  matter  is  very  serious  from  defence  angle.
 There  if  no  defensive  equipment.

 According  to  international  law  water  boundry  upto  200  miles  is  ours.  Interim  de-

 fence  arrangements  were  made.  Would  you  give  some  motor  boats  and  other  fighting

 equipment  as  the  area  is  surrounded  by  Singapore,  Taiwan,  Indonesia  and  Thailand.

 Would  the  Government  ask  the  Thai  Government  to  investigate  as  to  who  were  the

 p2rsons  who  have  been  leed.  This  matter  is  required  to  be  thoroughly  investigated  not

 by  the  Defence  Ministry  but  by  their  own  officers.

 Prof.  Sher  Singh  :  As  there  were  ladies  and  children  in  the  boat,  we  have  asked  the

 Ministry  of  Home  Affairs  to  investigate  the  matter  further.  Six  tent  sheds,  some  rice  and

 fish  was  also  recovered  from  there.  There  were  some  drugs  and  other  eatables  but  they
 did  not  possess  any  arms  or  ammunition.

 We  have  established  interim  coast  gaurd  organisation  ana  an  office  on  special  duty
 is  posted  there.  What  work  the  officer  on  special  duty  in  that  organisation  are  dairing.
 This  organisation  should  be  set  up  on  permanent  basis.

 We  have  d2zployed  our  army,  navy  and  air  force  units  in  the  region.  We  are  parti- e

 cular  about  our  defences  there.  The  Thai  Government  has  itself  offered  to  investigate  the

 matter.  They  have  taken  the  responsibility  to  see  that  the  water  zonal  of  India  is  not

 violated.

 I  have  placed  the  facts  before  you.  We  shall  see  what  further  steps  can  ‘be  taken  in

 the  matter.

 नियम  377  के  अधीन  सामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 (ue)  गरने  तथा  गुड़  के  गिरते  हुए  मूल्य

 Shri  Mani  Ram  Bagri  (Mathura)  :  It  is  for  the  first  time  when  the  price  of  sugarcane
 has  come  downto  Rs.  5  or  Rs.  4/50  per  quintal.  Firewood  is  being  sold  at  Rs.  13

 per  maund.  Kiln-workers  of  U.P.  have  been  burning  sugarcane  as  fuel.  It  is  pity  that
 the  entire  Khandsari  industry  has  come  to  a  standstill.

 Gur  is  not  being  made  use  of  for  any  purpose.

 Farmz2rs  have  to  put  in  very  hard  labour  to  produce  Gur  or  cotton,  but  they  are  ver
 much  exploited  due  to  the  prices  of  these  commodities.  U.P.  and  Madhya  Pradesh

 Governments  impose  7  per  cent  sales  tax  on  Gur  and  Bihar  imposes  9  per  cent  sales  tax.

 The  Government  has  fixed  a  reserve  price  of  wheat.  Is  it  not  the  duty  of  the  Govern-
 ment  to  fix  a  minimum  price  of  sugarcane  and  whenever  the  market  price  goes  down  the
 Government  should  purchase  the  sugarcane.  It  is  high  time  thai  the  Government  should
 take  som?  actions.  Th:  production  cannot  increase  in  the  present  circumstances.  We
 should  susp2nd  other  business  and  have  discussion  on  the  matter.

 (nterruption)*

 श्रध्यक्ष  महोदय  इसे  वृतान्त  में  न  लिया  जाये
 नन  ्

 hay emer  पाठ  क  ड अदशानुसार ष्  कायँंव। ही  वृतानन  में  नहीं  लिया  गया  ।
 *Not  recordea  as  ordered  by  the  chair.
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 Matter  Under  Rule  377.0

 ला
 February  23,

 1978.0

 इस्पात  श्र  खान  मंत्री  बीजू  :  इसके  लिये  कोई  उपयुक्त  दिन  किया  जा

 सकता  है

 श्रंध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  इस  समय  यहां  पर  निणय  नहीं  किया  जा  सकता
 |. काय  मंत्रणा

 समिति  इस  पर  निर्णय  करेगी

 कानपुर  में  स्वदेशी  काटन  सिल  का  बन्द  होना

 Shri  Manohar  Lal  (Kapur)  :  1  have  to-point  out  very  unpleasant  incident  that  took

 place  in  Swadeshi  Cotton  Mills  in  Kanpur.  The  werkers  have  not  been  getting  their  wages
 for  5-6  months.  Gherao  was That  led  to  a  gherao  of  the  management  by  the  workers.
 repeated  twoto  threc  times.  Asaresult  thereof  the  management  agreed  to  pay  the

 entire  wages  by  last  Diwali.  But  that  did  not  happen  and  the  werkers  had  to  resent  to

 gherao  again.  This  resulted  "1  firing  and  12  labourers  were  killed.  But  the  actual  situation
 is  that  two  hundred  workers  are  reported  missing.  This  has  created  a  great  discontentment

 among  the  workers.  People  suspect  that  all  these  persons  have  been  killed  in  the  firing.
 This  is  a  very  serious  matter.

 Due  to  closure  of  the  Mills  8000  works  have  become  jobless  and  as  a  result  of  20

 thousand  persons  are  facing  starvation.

 Th:  mysitry  of  ih:  missing  workers  should  be  resolved.  Let  it  be  clarified  whether

 only  12  p2rsons  died  or  all  the  200  p2rsons  reported  missing  have  also  died.  The  persons
 responsible  fer  it  should  be  punished.

 जीचन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बोनस  को  serait

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  (TeAiT7)  श्रीमान  मैं  नियम  377  के  श्रन्तगंत  एक  बहुत  ही
 bow पूर्ण  विषय  कीं  ध अरार  सरकार  का  ध्यान  श्राकृष्ट  करना  चाहता  श  |  उच्चतम  न्थायालय  द्वारा  जीवन

 बोमा  निगम  1976  को  रद  दिया  गया  है  जिसे  सरकार

 झापात  स्थिति  के  दौरान  पारित  fear  गया  था  ।  aq  सरकार  को  बीमा  कर्मचारियों  को  बोनस  देने

 के  बारे  में  सदन  के  समक्ष  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  ।  सरकार
 को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  कब

 तक  कमंचारियों  को  बोनस  दे  दिया  जायेगा  ।

 श्रफ़ोका  से  art  वाले  लोगों  हारा  भारत  में  लासा  ज्वार  के  कोटाणु  जाने  का
 कथित  खमाचार

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahrich)  :  Sir,  I  want  to  draw  the  attention  of  the  Govern-
 ment  to  the  possibility  of  importion  of  18558  fever  in  the  Country.  It  isa  matter  of  pity
 that  our  Govt.  does  not  pay  any  heed  towards  the  diseases  untiland  unless.  They  take  a
 sericus  turn.  Lassa  fever  is  prevalent  in  West  Africa  on  a  large  scale.  There
 is  every  possibility  of  this  disease  crossing  over  to  Indi  a  through  the  people  coming  frcm
 there.  So  it  is  necessary to  have  necessar  ४  (1801  on  the  perscns  coming  frcm  West  Africa.
 Anti-Lassa  fever  injection  should  bec  onsidered  necessary  1  them.  America  and  several
 other  countries  have  already  warned  their  ports  and  airports  authcrities  in  this  regard It  is  the  high  time  when  our  Government  : 5.0 hould  take  some  eoncrete  steps  to  prevent  the
 importation  of  this  disease.  Because  if  it  is  not  done  in
 difficult  to  control  the  disease.

 time,  later  on  it
 may

 beccmie  very
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 4  फाल्गन  1899( शक  )  '  विधेयक

 ह

 बाल  se ( Barter
 fagaan——aTat ~

 CHILDRENS  (AMENDMENT)  BILL--CONTD

 महोदय  अब  सना  श्वा  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  द्वारा  1978  को  प्रस्तत  किये

 गये  निम्न  प्रस्ताव  पर  बिचार  जासेंगा  कि  बाल  अघिनियम  1960  का  सशाधन  वाल

 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  बिचार  किया  जाये  ।

 श्री  द्वार०  कोलनथाइवेलु  मल  अधिनियम  15  वर्ष  से  पहले  लागू  गया

 था  ott  तबसे  अब  तक  जीवन  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  बड़ा  परिवर्तन  arar है  इसलिए  इसमें  कुछ  झ्ौर

 ् संशोधन  किया  जाना  श्रावश्यक  द  |

 त्रारा  /  में  बोड  ale  बाल  न्याथालयों  के  क्षेत्राधिकार  तौर  श्र्क्तिय  स्पप्ट  किया  जाना

 चाहिए  इसके  अभाव  में  न्याय  प्रक्रिया  में  विलम्ब  होगा  ।

 घारा  43  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाए  कि  दण्ड  सुधार  करने  के  रूप  में  दिया  जा  सके

 att  जुर्माना  या  जेल  भेज  कर  अपराध  बच्चे  को  दण्डित  कियां  जाए  ।  सरकार  देश  के  बच्चों

 को  कानून  को  सख्ती  से  लागू  कर  अधो  सुधारक  उपायों  दरा  पूर्ण  बनाए  तो
 ह  भ्रधिक  युक्तिसंगत

 होगा  ।  मैं  इसका  समर्थन  करता  &  ।

 प्रो०  पी०  alo  मावलंकर  यद्यपि  यह  विधेयक  पर्याप्त  ate  संतोषजनक  नहीं

 है  तो  भी  मैं  इस  विधेयक  करा  स्वागत  करता  = घ्  ।

 1960  के  बल  अधिनि  यम  के  नाम  से  भी  यह  लगता  शे a >.
 कि  यह  किसी  बाल  समस्या  से

 संबंधित  है  जबकि यह  केवल  पथ  भ्रष्ट  a  उपेक्षित  बच्चों  से  संबंधित  सलिये  इसे  मात्र  बाल

 अधिनियम  कहने  के  बजाय  कोई  ate  उचित  नाम  दिया  जाए  ॥

 संविधान  के  निदेशक  सिद्धांतों  में  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  बच्चों  के  स्वास्थ्य

 मानसिक  श्रौर  ऑ्रात्मिक  विकास  के  लिए  उचित  त्रौर  प्रभावशाली  कदम  उठाए  ।  फिर  ऐसे  शअधिनियण

 लाग  करने  ग्रौर  समस्या  पर  गहराई  से  विचार  न  करने  BT  क्यो  लाभ  ?

 यद्यपि  देश  में  की  मृत्यु  दर  में  कमी  हुई  परन्तु  5  वर्ष  से  अधिक  प्राय  तक  जीवित

 वाले  बच्चे  केवल  रहते  जीवन  नहीं  जीते  ।  उन्हें  पर्याप्त  पोषण  we  माता  पिता  का  संरक्षण

 नहीं  मिलता  ।  शिक्षा  मंत्री  इस  ार  ध्यान  दें  ,  at  देखें  कि  अपेक्षित  ही  नहीं  वरन  सामान्य  बच्चों

 के  लिए  कितना  धन  ad  किया  जा  सकता  है  ।

 हमारे  देश  में  भी  पश्चिम  के  समान  पश  म्रत्याचार  निवारण  समितियां  हैं  ।  बच्चों  पर  अत्याचार

 निवारण  समितियां  भी  बनाई  जाएं  पशत्रों  होने  वाले  झरत्याचारों  का  अक्सर  पता  लगाया  जाता

 परन्तु  बच्चों  पर  भी  आदि  में  भ्रत्याचार  होते  हैं  ।  इस  संबंधਂ  में  जनमत  तेथार  किये

 जाने  की  शवश्यकता  है  ।  संसद  सदस्य  इस  प्रकार  की  संस्था  बनाएं  अर  बच्चों  पर  वाले

 अत्याचार  के  विरुद्ध  जनमत  तैयार  करें  तथा  राज्य  शर  केन्द्र  में  इस  संबंध  में  सम्पक  करें  कि  उनके

 साथ  दुव्यंवहार  नहों  ।

 बच्चे  समूचे  देश  की  हूँ उन
 पर  हमारी  झ्राशाएं  लगीं  हैं  ।  बहुत  से  विकसित  देशों  में

 उन  पर  अ्रधिक  पना ध्यान  दिया  जाता  a  |  जब  खन्ता  सडक  पार  करते  न् जा  tl
 —s

 पूरा  यातायात  रोक  दिया Isa  गत

 जाता  है  ।  संसद  ब  2  प्रधिकारी  ate  जन  नेता  इस  संबंध  में  पहल  करें  श्र  एक  उदाहरण
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 Children  (Amendment)  Bill  Phalguna  4,  1899  (Saka)

 —
 > पेश  करें  ।  कानून  का  अपना  महत्व  @  पर  यदि  समूचा  राष्ट्र  बच्चों  को  श्रोर  उचित  ध्यान  दे  तो

 निकट  भविष्य  में  नहीं  तो  इस  शताब्दि  के  oa  तक  हमें  विश्वास  है  कि  हम  एक  ५ ग्रच्छ  भारत  का

 निर्माण  कर  सकेंगे  ।

 इसके  पश्चात च्  लोक  सभा  मध्याहून  भोजन के  लिए  2  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  दो  बजे  पुनः  समवेत हुई

 The  Lo  Sabha  reassembled  after  lunch  at  fourteen  of  the  Clock

 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुये

 {Mr.  Deputy  speaker  in  the  Chair.]

 )  fataa—oarct

 CHILDREN  (AMENDMENT)  BILL—CONTD

 श्री  श्रार०
 वेंकटारमन  :  प्रस्तुत  विधेयक  एक  विवाद  रहित  विधेयक  तथा

 मुझे  श्राशा  है  कि  सदन  के  सभी  वर्गों  द्वारा  इसका  fear  जायेगा  ।  हमें  यह
 मालूम

 ही  है  कि

 प्रस्तुत
 विधेयक  केवल  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  ही  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  राज्यों  मे ंब  के  सम्बन्ध

 में  अनक  अन्य  कानन  a  त्त  मेरा  सुझाव है  कि  हमें एक  राष्टीय  वोडें  समन्वय  के

 अनुसार  इस  काय  को  सहा  मायनों  में  करना  चाहिये  ।

 संशोधी  विधेयक  में  उपेक्षित  बच्चों  उल्लेख  किया  गया  है  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  इससे

 का हमारा
 ताला

 है  कि  ऐसे  बच्चे  जिनके  मां  बाप  उनका  भरण  पोषण  करने  में  want  है  विधि

 दृष्टि  से  शब्द  के  कई  पहल  होते  >  ।  जो  लोग  बच्चों  की  सुरक्षा  नहीं  करना  चाहते  क्या  वे

 भी  बच्चेਂ  परिभाषा  के  अ्रन्तर्गत  अत  ¢

 दक्षिण  भारत  में  हम  एक  लड़कियों  का  भिक्षा  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  तथा  कई

 अन्य  इस
 प्रकार  की  संस्थाएं  चला  रहे  >  ?  लोग  थोड़े  से  के  बच्चे  को  में  छोड़

 देते है ंहैं  ौर  देखने  हैं  कि  श्न/थालय  वालों  wad  पास  रख  लिया  स्रथवा  नहीं  ।  यदि
 > नहीं  रखा  होगा  तो  वे  उसे  पुनः  वापम  ले  लेते  far  मन्दिरों  ate  ग्रनाथालया  में  सीमित

 संख्या  में  ही  बच्चे  रखे  ज  सकते  हैं  जायेगो  तो ें  कयों  कि  थदि  वहां  इस  तरह  के  बच्चों  को  संख्या  बढ़

 फिर  उनका  खर्वा  eat  उन  संस्था  को  प्रा  करना  होगा  |  कछ  संस्थाएं  बच्चों  की  परवाह  नहीं  करती

 ate  वे  बच्चे  बच्चोंਂ  को  के  अन्तर्गत  or  जाते  और  उन्हें  पुलिस  पकड़  कर
 ले  जाती

 मेरा  मंत्री  महादय  से  निवेदन  कि  ऐसे  बच्चों  की  देखबाल  करने  की  जिम्मेदारी  इस  संस्थाओं
 पर  डाला  जाय  ।  ग्रौर  उन  aearat  को  पर्याप्त  आर्थिक  सहाथतीा  दी  जाये  ताकि  ऐसे  बच्चों  की  उचित

 देखभाल  हो  सके  ।  कुड  साता  पिता  अपने  बच्चों  को  देव  भाल  नहीं  करें  सकते  ।  कुछ  माता  पिता
 अपने  वच्चों  की  देखभाल  करने  के  लिए  इच्छ on  नहीं  होते  ।  कुछ  माता  पिता  झपने  बच्चों  को
 भाल  करने  में  अयोग्य  होते  हैं  ।  की  देखभाल  करने  में  अयोग्य  परिभाषा  के  अन्तर्गत  जो  बच्चे

 =  लि ara  or  ए  उपेक्षित  बच्चों  के  वर्ग  में  रखा  ज  चाहिए  तथा  fara  देख-भाल  होनी

 चाहिए
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 हमारे  समक्ष  ऐसे  भी  उदाहरण  ara  हैं  जबकि  मां  बाप  waa  बच्चों  को  चोरी  करने  को  विवश

 करते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  कौन  जिम्मेदार  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  बच्चों  के  मां-बाप  को  दण्ड

 दिया  जाना  चाहिए  श्रौर  उन्हें  जेल  भेजा  जाना  चाहिए  न  कि  बच्चों  को  ।  कई  मां-बाप  अपने  बच्चों

 से  भीख  मंगवाते  हैं  ate  पुलिस  वाले  उन्हें  पकड़  कर  ले  जाते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  मां-बाप  को  ही

 दंड  दिया  जाना  चाहिए  ।  न्यायालयों  को  केवल  यह  नहीं  देखना  चाहिए  कि  बच्चों  ने  अपराध  किया

 है  वरन्‌  यह  भीं  देखना  चाहिए  कि  क्या  उन्हें  ग्रपराध  के  लिए  विवश  किया  गया  है  या  नहीं

 यदि  पता  चले  कि  उन्हें  अपराध  के  लिए  विवश  किया  गया  है  तो  उन्हें  सुधार  गृह  में  न  भेजा  जाये

 बल्कि  ats  में  भेजा  जाये  |  weer  बात  है  कि  इस  तरह  की
 व्यवस्था

 करने  वाला  संशोधन  किया  जा

 रहा  है
 ।

 ही  पर्याप्त  नहीं  है  कि  बोड़े  में  महिला  सदस्या  को  रखा  जाये  ।  यह  झावश्यक  होना

 चाहिए  कि  ag  महिला  सदस्य  समाज  कल्याण  कार्यों  में  प्रशिक्षित  हो  ।

 विदेशियों  द्वारा  लिए  जाने  के  मामले  में  वृद्धि  हो  रहीं  है  ।  जिस  संस्था  को  हम  चलाते  हैं

 उसमें  कई  लोग  at  हैं  जो  कि  बच्चों  को  गोद  लेना  चाहते  थे  ।  यदि  एक  बार  वे  किसी  ऐसे  बच्चे

 को  गोद  ले  लें  तो  फिर  हमारा  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  होता  हमें  पता  नहीं  होता  कि  गोद  लिए

 बच्चों  के  साथ  क्या  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  इस  संबंध  में  को  सावधानी  बरतनी

 सरकार  इस  संबंध  में  कठोर  नींति  झपनाए  ग्रौर  विदेशियों  दारा  भारतीय  बच्चों  को  गोद  लिए  जाने

 पर  प्रतिबन्ध  लगाए  ।
 2

 श्री  बीजू  पटनायक  :  झाप  उनको  श्रच्छी  तरह  खिला-पिला  नहीं  उनकी  देखभाल  नहीं
 कर  aaa  (aqaet) | |

 श्री  श्रार०  बेंकटरसन :  आपको  पता  नहीं  कि  वे  उनके  art  व्यवहार  करते  हैं  ।  वे

 उन  बच्चों  के  साथ  श्रमिकों  तथा  वेश्याश्रों  जैसा  व्यवहार  करते

 a मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  ्  कि  विदेशियों  द्वारा  भारतीय  बच्चों  को  गोद  में
 लिए  जाने  पर

 पूरा  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  ।  हमें  पता  नहीं  कि  वे  उनके  साथ  Har  व्यवहार  करते  हैं

 जब  तक  ऐसे  बच्चों  की  श्रायू  17  था  18  वर्ष  की  नहीं  होती  तब  तक  उनकीं  देखभाल  ठीक

 ढंग  से  हो  सकती  है  ।  किन्तु  इतनी  आय  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  उन्हें  प्रशिक्षण  शिक्षा  श्रौर  कुछ  मजदूरी
 दी  जायें  ।  उनमें  कुछ  कमाने  at  क्षमता  होनी  चाहिए  |  इसके  लिए  हमें  कोई  कार्यक्रम  बनना

 चाहिए
 mit  कुछ  उपाय  करने  चाहिए  ।  इस  तरह  उनकी  पूरो  देखभाल  की  जायेगी  ऐसो  मुझे  राशा

 है

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich):  I  support  the  Bill.  The  amending  legislation  will
 improve  the  situation,  but  it  is  doubtful  if  it  can  achieve  the  objective  fully.  The  Govern-
 ment  is  responsible  for  the  welfare  of  children  all  over  the  country,  but  this  Bill,  after  be-
 coming  an  Act  will  be  applicable  to  the  Union  Territories  only.  Statesshouldalso  be  asked
 to  pass  legislation  based  on  this  model  Bill,  so  that  such  children  of  the  entire  country  can
 be  covered  under  it.  Moreover  it  will  apply  to  those  children  only  who  are  sent  to  orpha-
 nages  and  not  to  those  who  roam  about  from  place  to  place.  The  number  of  orphanages
 is  also  not  adequate.  Government  should  make  attempts  to  set  up  more  Children  Homes  at
 their  own  levelor  by  giving  assistance  to  the  social  organisations.  The  word
 creates  inferiority  complex  among  the  children  and,  therefore,  such  institutions  should  be
 named  as  Welfare  Homes  etc.  So  that  personality  of  children  may  be  developed  well.
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 Children  given  birth  by  widows  and  unmarried  girls  are  often  killed  by  them.  On

 account  of  the  social  evils  which.  prevails  in  the  country,  Government  should  take  the

 responsibility  of  such  children  over  itself  and  make  arrangements  for  their  proper  main-

 tenance  At  Pandharpur  an  institution  has  been  running  where  such  mothers  are  kept  in

 a  secret  place  free  of  cost  After  giving  birth  to  children  they  return  to  their  families  to

 continue  to  lead  a  respectful  life.  Their  children  are  taken  care  of  by  the  institution  Such

 institutions  should  be  set  up  all  over  the  country

 Some  orphanages  are  being  run  with  commercial  motives  and  their  management  has

 been  the  children  to  do  many  misdeeds  and  begging  etc.  and  they  are  thus  €x-

 ploiting  the  children  for  their  own  benefits  and  interests.  The  working  of  such  orphanages

 and  arrangements  for  boarding,  lodging,  education,  training  etc.  made  for  children  there

 should  be  looked  into  It  should  be  ensured  that  vocational  training  is  provided  to  children

 there,  so  that  they  could  become  self  supporting.  Reservations  in  services  for  such  delinquent

 and  neglected  children  should  also  be  made  like  scheduled  castes  and  scheduled  Tribes

 In  some  orphanages  children  are  being  compelled  to  adopt  a  particular  religion.  This

 hould  be  prevented  and  children  living  in  such  institutions  should  be  given  a  right  to

 choose  any  religion  after  they  attain  the  age  of  18  years.

 Children  of  beggars  and  poor  labourers  should  be  given  due  protection  and  care  so

 that  they  do  not  adopt  begging  on  account  of  the  pecuniary  difficulties  of  th

 parents.  Steps  should  be  taken  to  provide  jobs  to  such  children

 Children  of  working  women  often  remain  uncared  for  and  unattended.  More  Children
 Homes  should  be  opened  to  keep  such  children  on  payment  basis  while  the  parents  are  on

 duty

 Shri  Hukum  Déo  Narain  Yadav  (Madhubani):  A  fundamental  question  has  been  raised

 regarding  illegitimate  child.  An  लाएंਂ  is  considered  to  be  one  whereabouts
 of  whose  father  are  not  known  But  only  who  knows  asto  whois  the  father

 actually  and,  therefore,  social  bzliefs  in  regard  to  illegitimate  child  will  have  to  be  changed

 Misbehaviour  and  in-human  treatment  is  being  meted  out  to  children  in  jails  They
 aresenttherefor  reform  butthe  treatment  meted  out  tothem  makes  them  habitual
 offenders.  Proper  arrangements  for  education  and  training  of  children  does  not  exist
 even  in  Central  jails.  Arrangements  for  proper  reform  of  children  and  their  training  in
 various  trades  should  be  made  in  jails

 It  has  been  said  that  Christian  missionaries  in  the  country  have  been  compelling  th
 children  living  in  institutions  and  orphanages  run  by  them  to  adopt  Christianity.  But  its
 real  cause  is  the  social  and  economic  conditions  that  prevail  in  the  country.  If  this
 conversion  is  to  be  prevented,  social,  economic  and  political  beliefs  will  have  to  be  changed
 and  the  p2ople  in  the  country  will  have  to  b2  liberal  to  give  economic  assistance  for  the  wel-
 fare  of  such  children  only  then  actual  remedy  of  the  disease  can  be  sought.

 Shri  Durga  Chand  (Kangra):  A  small  legislation  has  been  brought  to  deal  with  a  very
 wide  problem  of  the  country.  The  original  bill  contained  60  clauses  while  the  amen  ding bill  provides  for  about  30  amendments.  It  would  have  been  better  to  bring  a  comprehensive
 legislation  on  this  subject

 The  condition  of  neglected  children  who  go  from  rural  areas  to  the  cit  ties  15  really
 pitiable.  Provision  for  Children’s  Courts  and  Child  Welfare  Board  has  been  made  in  the  Bill
 to  deal  with  the  delinquent  and  neglected  children  respectively.  But  only  this  much  will  not
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 solve  the  problem.  It  should  have  been  decided  as  to  how  many  Children  Courts,  Children

 Homes  etc  are  required  to  be  set  up  ‘and  what  are  the  financial]  implications  thereof.

 Comprehensive  arrangements  for  proper  care  and  all  round  nourishment  of  children  are

 required  to  be  made

 Even  imposition  of  a  direct-tax  for  the  welfare  of  children  will  not  be  an  unwelcome

 step.  Government  should  create  more  and  more  employment  avenues  to  prevent  the  spr  ead

 of  social  evils  If  timely  action  is  not  taken in  this  regard,  the  problem  will  not  be  solved

 Shri  R.D.  Ram  (Palamau):  I  welcome  this  Bill  It  is  the  responsibility  of  the  Govern-

 ment  to  care  for  the  welfare  of  the  children  of  the  entire  nation  I  have  a  better  experienc
 in  this  field,  because  I  have  worked  for  the  welfare  of  such  children  years  together.

 A  survey  in  regard  to  motherless  and  fatherless  children  should  be  conducted  at

 each  block  level  so  that  the  magnitude  of  the  problem  could  be  correctly  assessed  and  what

 concrete  steps  we  can  take  to  tackle  this  ticklish  problem

 A  large  number  of  innocent  orphan  children  are  wandering  like  beggars  They  are

 living  a  hellish  life  Ours  is  a  welfare  state.  It  is  the  responsibility  of  the  Government  to

 care  for  the  welfare  of  the  children  of  the  entire  nation  There  are  many  organisations
 which  want  to  workin  this  direction  but  they  are  not  getting  proper  incentives  from

 Government  The  children  who  come  out  of  Kamla  Nehru  Institute,  Patna  after

 completing  their  training  are  able  to  get  Jobs  Adequate  assistance  should  be  given  by
 Government  to  this  institute  and  similar  other  institutes  If  proper  attention  is  paid
 by  Government  ‘neglected  children  can  really  prove  to  be  the  wealth  of  the  nation

 fzrert,  समाज  कल्याण  श्रौर  संस्कृति  मंत्री  (Sto  प्रताप  चन्द्र  मैं  यह  मानता  हूं  कि

 विधेंयके  का  क्षेत्र  सीमित  है  ।  बच्चों  के  कल्याण  शौर  उनकें  संरक्षण  के  लिये  हमारे  gts  अन्य  कानन
 उ ke  |  va  संघ  शासित  क्षेत्रों  तक  हो  सीमित  2  संसद  को  इस  संबंध  में  संघ  शासित  क्षेत्रों  से

 mag  कानन  बनाने  का  शभ्रधिकार  नहीं  है  किन्तु  बाल  श्रधिनियम  की  प्रतिमान  या  नमने  के  रूप  में

 स्वीकार  करते  हुए  हमारे  देश  में  अधिकांश  राज्यों  ने  ऐसा  हीं  विधान  पास  किया  है  ।  वस्तुतः  नागालैंड

 सिक्किम  are  ब्रिपुरा  इन  चार  राज्यों  ने  tar  कदम  नहीं  उठाया  है  |

 कछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  उचित  हीं  कहा  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने

 का  प्रयास  करना  चाहिए  कि  राज्यों  के  अधिनियम  समुचित  रूप  से  कार्यान्वित  few  जायें  ag  बहुत
 हा  अच्छा  सुझाव  है  ग्रौर  केन्द्रीय  सरकार  श्रपने  कत्तंव्यों  के  प्रति  भली  प्रकार  जागरूक  है  ।  हाल  at

 में  राष्ट्रीय  बाल  मण्डल  का  गठन  किया  गया  है  श्रौर  प्रधान  मंत्री  इस  मण्डल  के  प्रेसीडेंट  हं  तथा  विभिन्न

 राज्यों  के  प्रतिनिधि  भी  उसमें  हैं  ।  इसके  श्रलावा  एक  स्थायी  समिति  भी  गठित  की  गई  मैं  ्रौर

 कुछ  श्रव्य  सदस्य  इसके  सदस्य  जो  म्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ad  से  संबंधित  कार्यक्रम की  समुचित  योजना

 बनाने  तथा  उसके  कार्यान्वयन  का  पुनरीक्षण  करने  तथा  उसकी  देख-रेख  का  काम  करेगी  ।  सरकार  aa

 तथ्य  को  भली  प्रकार  समझती  है  कि  बालकों  को  सरकार  की  पूर्ण  सहानुभूति  atc  समर्थन  मिलना

 चाहिए  |

 कहा  गया  है  कि  WATATAAT  का  समचित  रख-रखाव  श्रौर  नियंत्रण  होना  चाहिए  बस्तुत

 राज्य  स्तर  पर  1956  का  महिला  श्रौर  बाल  संस्थान  लाइसेंस
 अधिनियम

 तथा  अनाथालय  धर्मार्थ

 गृह  निगरानी त  ह था
 नियंत्रण

 ाा  STS  OKA ie ्  र  ३  yer +
 जिन्हें  राज्य  सरकारें  क्रियारि re fs स्वत  करती  हैं

 बाल  कल्याण  संबंधी  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  हमें  श्रधिकार  प्राप्त हैं  तथा  हमारे  पास  हीम
 लिए  परों  व्यवस्था  है  ||
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 Children  (Amendment)  Bill  Phalguna  4,  1899  (Saka)
 एच

 इस  ais  की  स्थापना  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सस्कार  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेगी

 कि  बल  कल्याण  ard  की  रेख-देख  के  महान  उद्देश्य  की  पूर्ति  में  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  के

 साथ  सहयोग  करे  '।

 केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारें  के कस  हीं  कार्यक्रम  क्यों  न  श्रारम्भ  करें  किन्तु  यह  समस्या

 इतनी  जटिल  है  कि  हम  इसे  ऊपर  से  देख  पायेंगे  ।  यदि  बालकों  कों  सभो  समस्याश्रों  का  समाधान

 करने  के  लिए  हमें  पर्याप्त  मात्रा  में  धन  मिल  जाए  तो  हमारे  लिए  यह  प्रसन्नता  का  विषय  art  |

 लेकिन  हमें  यह  मानना  पड़ेगा  कि  लोकतांत्रिक  देश  यद्यपि  हमने  कल्याण  के  लक्ष्यों  wi  पूति  के  लिए

 कार्य  भ्रारम्भ  कर  दिया  फिर  भी  बच्चों  को  रेख-देख  करने  का  प्राथमिक  या  मुख्य  दायित्व  परिवार

 का  विशेषतया  माता-पिता  का  ही  है  ।

 इस  ada  संशोधन में  हमने  ** रख-रखाव  करने  में  रेख  करने  में  असमर्थ  शब्दों  FT

 ग्रस्त: स्थापन  कर  उपेक्षित  बालकों  की  परिभाषा  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  यह
 द्र  2 असमधेता  कारणों  से  हो  सकतों  प  त्रौर  इसका  निर्णय  कि  क्या  ऐसी  शभ्रसमथंता  शे  अथवा

 करना  सक्षम  श्रधिकारियों  का  कार्य  है  ।  सक्षम  विशेषतया  बाल  न्यायालय  के  संबंध  में

 fan  कार्येकर्ताश्रों  को  लगाने  का  उपबन्ध  है  ।  ये  सामाजिक  कार्यकर्ता  बाल  के  समक्ष

 वाहियों  को  मानवीय  रूप  देंगे  ait  इस  संबंध  में  न्यायालय  को  उचित  सहायता  देंगे  ।  विवाहित

 faa  के  संबंध में  शंका  व्यक्त  कों  गई  लकिन  इस  विधेयक  में  यंह  संकेत  f2aT

 है  कि  उपयुक्त  श्रधिकारो  के  द्वारा  योग्यताएं  निर्धारित  को  जायेंगी  ।

 बाल  कल्याण  संबंधी  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  हमने  पौषाहार के  उद्देश्य  से  समेकित  ब।ल

 विक्रास  योजना  के  लिए  उपबन्ध  किया  है  |  इस  समय  ऐसी  33  हैं  ।  लेकिन  arma  fads

 वर्ष  में  66  शौर  योजनाएं  श्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 शिक्षा  ्रौर  इसे  बीच  में  ही  छोड़  देने  के  बारे  में  प्रश्त  उठाया  गया  है  ।  सरकार  इस  समस्या

 के  प्रत्त  जागरूक  है  आर  तथा  बालकों  के  लिए  शिक्षा  के  लिये  सघन  कार्यक्रम

 तैयार  कर  रही

 एक  माननीय  सदस्य  ने  विदेशी  बाल  दत्तक  अधिनियम  का  उल्लेख  किया  है  ।  परन्तु  यह
 मेरे  चाज  में  नहीं  है  ।  विधि  मंत्री  यह  विधेयक  सभा  के  समक्ष  लायेंगे  ian  मैं  इस  बारे  में  कुछ

 नहीं  कहना  चाहता  ।

 इन  शब्दों  केसाथ  मैं  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  इस  fagqar  पर
 विचार

 किया  जासे  |

 b= उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यट  ठ

 बाल  1960  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास

 किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  we  हम  खण्डवार  चर्चा  श्रारम्भ  करते  हैं  avs  2  से  19  पर  कोई  संशोधन

 नहीं  ह  ।  मैं  उन  सबको  एक  साथ  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  प्  => ठ |  प्रश्न यह

 खण्ड  2  से  19  विधेयक  का  अंग  बने
 ्

 प्रस्ताव  स्वोकृत  eat
 The  motion  was  adopted.
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 बाल 23  1978  विधेयक

 क

 खण्ड  2  से  19  जोड़  दिये

 Clauses  2  to  19  were  added  to'the  Bill.

 खण्ड  1

 Clause  |

 संशोधन  fear  गया

 Amendment  made

 2
 पृष्ठ  1,  पंक्ति  3,--

 “1977”  के  स्थान  पर  “1978”  प्रति  स्थापित  किया  जाये  ।  |  a 2  )

 प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )

 उपाध्यक्ष  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  |

 The  Motion  was  adopted.

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  जोड़  fear

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 श्रधिनियमन  .  qa

 संशोधन  किया  गया  संशोधन

 1.  पृष्ठ  1,  पंक्ति  1,--

 "26  के  स्थान  पर  '  “29”  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |  (1)

 प्रताप चन्द्र  चन्द्र  )

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ |
 The  motion  was  adopted.

 afafrana  सुत्र  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Enacting  Formula,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 faa  का  तास  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Title  was  added  to  the  Bill.

 डा०  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ह

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 ~

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जायें  ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा |

 The  motion  was  adopted.
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 Merchant
 Shipping

 (Amendment)  Bill  February  23,  1978

 ण

 पोत  ही  क  विधेयक be hee ioe Ba स्  मुर

 MERCHANT  SHIPPING  (AMENDM  ENT)  BILL

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रों  चांद

 ्कि  वाणिज्य  पोत  परिवहन
 1958  का  और  संशोधन  कर  ara  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये  1.0

 मल  अ्रधिनियम में  जो  संशोधन  हैं  धारा  14  से  19  तक  में  पूकिये  गये  हैं  मुख्य

 सम्बन्ध  पोत  परिवहन  बिकास  fafa  ate  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  से  है  ।

 पोत  परिवहन  विकास  निधि  के  कार्यकलापों  का  विविधीकरण  करने  के  उद्देश्य  से  ही  अब

 कुछ  संशोधन  कर  रहे  हैं  ।  एक  संशोधन  पोत  निर्माताश्रों  को  ऋण  देने  के  बारे  में  भी  है  ।  दूसरा  संशोधन

 निदेशकों  के  नामनिर्दन  को  बैध  बनाने  के  लिए  किया  गया  है  ।  इससे  पूर्व  विधेयक  or  झधिनियम  में

 ऐसा  कोई  वैधानिक  समर्थन  प्राप्त  नहीं  था  जिससे  कि  हम  गेर-सरकारी  कम्पनियों  में  झ्रपने  निदेशक

 नाम  निर्दिष्ट  कर  सकें  ।  लेकिन  फिर  भी  हम  वहां  निदेशक  नाम  निर्दिष्ट  करते  or  रहे  हैं

 अब  इसे  वैध  बना  दिया  जायेगा  ।  एक  संशोधन  जनता  को  बाण्ड  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 इस  निधि  से  हमारी  श्रावश्यकताओं  की  प्रति  नहीं  होगी  श्रौर  इसीलिए  श्राम  जनता
 को

 बाण्ड
 जारी

 करना  शझ्रावश्यक समझा  गया  ताकि  पोत  परिवहन  उद्योग  की  बढ़ती  हुई  श्रावश्यकताओ्ों  को  पूरा  करने
 के  लिये  हमारे  पास  mt FEAT ofa  धन  हो  ।  फिर  कुछ  परिवर्तन  भी  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  केन्द्रीय

 सरकार  समिति  के  समाप्त  होने  पर  उसकी  सम्पत्ति  तथा  अरन्य  जिम्मेदारियों  या  दायित्वों  को  अपने
 श्रधिकार में  ले  सके

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव के  नाम  एक  संशोधन  >  ||  1

 या  श्राप  इसे  पेश  कर  रहे  हैं
 ?

 Shri  Vinayak  Prasad  Yaday  (Sahaasa):  Sir,  I  beg  to  move

 the  Bill  be  circulated  for  eliciting  opinion  on  it  by  31st  May,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  खण्डों  पर  विचार  शुरू  हो  तो  संशोधन  पेश  किये  जाते  हैं  ।  इस

 पर  संशोधन तभी  लिया  जाता  र  जब  यह  विधेयक  को  परिचालित  करने  या  संयक्त  समिति  को  सौंपने

 से  सम्बन्धित हो  ।

 श्री  बिनोद  भाई  alo  शेठ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  हूं  क्योंकि  इस

 समय  पोत  परिवहन  उद्योग  संकट  में
 न्र
 ह  ।  पोत  परिवहन  बिकास  निधि  समिति  इस  की  रक्षा

 के  लिए  बनाई  गई  है  श्रौर  यह  इस  उद्योग  को  न  केवल  शर्तों  पर  ऋण  देगी  बल्कि  रख-रखाव
 और  नवीकरण  श्रादि  के  लिए  बचाव  ऋण  भी  देगी  ।  अब  पोत  मालिक  इस  उद्देश्य  के  लिए  विदेशी

 wat  निधि  को  प्रन्यत्र  कार्यों  में  काम  में  लाने  के  लिये  mada  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  सरकार  को  पोत

 मालिकों  को  बचाने  की  ग्रपेक्षा  अपनी  वित्तीय  स्थिति  की  रक्षा  करने  हेतु  निधियां  प्रयोग  में  लानी

 चाहियें  ।

 पोत  qfeaaat  विकास  निधि  समिति  सांविधिक  निकाय  है  जिसमें  सरकारी  अधिकारियों  का

 निधित्व  ञ द  |  afer  gat  जन  को  मेना  चाहिये  ।  wa  पीस  परिवहन  उद्योग  को  1,000

 ete  er

 तक

 ऋण  1vt 7 al  जा

 सकता
 है

 तो

 इम

 fit

 Hoe  का  भी  प्रतिनिधित्व [भा से हो  होना  चाहिये इस  समिति  में  संसद  के  दो  सदस्य  एक  लोक  सभा  से  श्र  दूसरा  SiN  चाय  से  होना  चाहिये  |
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 4  1899  )  वाणिज्य
 पौत

 परिवहन  विधेयक

 परिवहन  बिकास  निधि  समिति  से  ऋण  लेने  की  प्रक्रिया  बहुत  जटिल  है  ।  तक  केवल

 सरकारी  कम्पनियां  ही  ऋण  ले  सकती  ।  asa  श्रौर  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कोई  सरकारी

 कम्पनी
 ऋण

 लेने  की  हकदार  नहीं  है
 ।

 सरकारी  समितियों  श्रौर  पंजीकृत  फर्मों  को  भी
 इस

 समिति

 से  ऋण  लेने  के  योग्य  बनाया  जाये  ।

 इस  समिति  को  श्रायकर  श्रौर  सम्पत्ति  कर  से  war  करने  के  लिए  विधेयक  में  प्रावधान  किया

 जा  रहा  है  anita  ये  मुनाफा  कमाने  वाली  संस्था  नहीं  है  ।  इसलिए  इन  करों  की  छूट
 दी

 जानी  चाहिए
 |

 किन्तु  यह  छूट  सी-फाररों  ate  wae  नेवी  के  अधिकारियों  को  भी  दी  जानी  चाहिए
 ॥

 यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  श्रपने  कार्यक्रम  का

 करण  करने  ae  गोदियों  को  ऋण  देने  पर  विचार  कर  रही  है  wa  हमारे  भ्रधिकांश  पोत  विदेशी

 गोदियों  में  बनाए  जाते  हैं  ।  जहां  तक  गोदियों  का  सम्बन्ध  हम  कई  देशों  से  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं
 ।

 पता  नहीं  हमारा  यह  देश  श्रधिक  गोदियां  नहीं  बनाता  है  ।  हमें  झपने  जहाज  कम्पनी  ही  गोदियों

 में  बनाने  चाहिएं  ।  यह  सराहनीय  विचार  है  कि  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  शिपयाडों

 को  भी  ऋण  देने  का  बिचार  कर  रही  है  ।

 यहां  यह  संकेत  करना  भी  उचित  ही  होगा  कि  ह  भारतीय  भारवाहक  ले  जाया

 करेंगे  लेकिन  कुछ  मंत्रालय  विदेशों  के  ara  द्विपक्षीय
 समझौते

 करते  समय  इस  पहलू  को  ध्यान
 में

 नहीं  wat  हैं  ।  जब  ato  एण्ड  एफ०  संविदा  होनी  चाहिए  तो  वे  Tho  श्रो०  वी०  संविदा या  इससे

 उल्टा  बना  देते  हैं  ।  ऐसे  मामले  रोके  जाने  चाहिएं  ताकि  हम  श्रपने  पोत  परिवहन  उद्योग  को  वर्तमान
 शोचनीय स्थिति  से  बचा  सकें  ।

 बिधेयक  में  छोटे  जहाजों  या  पोतों  का  उल्लेख  नहीं
 नै  |  देश  में  ऐसे  8,000  पोत  हैं  श्रौर  इनमें

 एक  लाख  से  atar  कर्मचारी  काम  करते  हैं  ।  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  को  झगली

 पंचवर्षीय  योजना  में  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाश्रों  सहित  ऐसे  छोटे  पोतों  में  मशीनें  लगाने  ate  खरीदने

 के  लिए  5  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  चाहिए ।

 श्री  मनोरंजन  भक्त  (aUSATA  शर  निकोबार
 :

 went  से  मुख्य  भूमि
 तक

 पोत

 परिवहन  सेवा  के  भाड़े  शर  feet  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  से  शझ्रण्डमान  श्रौर  निकोबार  समूह

 की  जनता  को  बहुत  परेशानी  हुई  है  ।

 इसलिए  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  जाता  है  क्योंकि  इसमें  देश  की  पोत  परिवहन  व्यवस्था
 ज

 के  विकास  के  लिए  बहुत  सी  अच्छी  बातें  हैं  ।  इसके  साथ  सम्पूर्ण  iTfoysar  पोत  परिवहन  अधिनियम

 की  पूरी  जांच  करनी  होगी  ।  देश  में  लघु  पोत  परिवहन  उद्यमियों सहायता  करने  का  कोई  उपबन्ध

 नहीं है
 ।

 शुष्क  गोदी  he  पोतों  की  मरम्मत  के  लिए  पोत  कारखानों  की  दृष्टि  से  देश  में  श्रनेक  समस्याएं

 पैदा  हो  गई  हैं  ।  ये  दोनों  बन्दरगाह  aferatteat  के  नियंत्रण  में  हैं  जो  छोटे  उद्यमियों  से  भी  उसी  दर

 से  शुल्क  लेते  हैं  जितना  कि  बड़े  उद्यमियों  से  ।  छोटे  उद्यमियों  के  मामलों  पर  विचार  करना  aie

 उन्हें  प्रोत्साहन  देना  है  ताकि  वे  देश  में  समुद्र  तटीय  सेवाएं  भ्रारम्भ  कर  सकें  ।

 हम  विश्व  के  जहाजरानी  वाले  देशों  में  से  एक  हैं  श्र  हमारा  पीत  परिवहन  में  भार  वहन  का

 काम  बहुत  अधिक  बढ़  गया  है  ।  जहाज  बनाने  में  हमें  ्रात्म-निभर  बनना  चाहिए  ।  साथ  ही  सरकार

 को  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  जहाजों  पर  काम  करेने  वाले  कर्मचारियों  की  कमी  महसूस  हो  रही

 है
 ।

 झतः  सरकार  को  इन  कर्मचारियों  को  श्रधिक  सुविधाएं  देनी  चाहिएं  ।  ate  निकॉर्बार

 131
 34  LSS/77—-11,



 Merchant  Shipping  (Amendment)  Bill  Phalguna  4,  1899  (Saka)
 ——

 द्वीप  समूह  जैसे  बहुत  से  स्थानों  पर  जहाज  मालिक  श्रपने  जहाजों  को  श्रन्तर्देशीय वाष्प  पोत

 के  अन्तर्गत  पंजीकृत  करवाते  हैं  ।  ऐसा  कर्मचारियों  को  कुछ  सुविधाओं  से  वंचित  रखने  के  लिये  किया
 जा

 रहा  है  ।
 कयोंकि  वांणिज्य  पोत  परिवहन  श्धिनियम

 के
 अन्तगंत  उन्हें  अधिक  सुविधाएं  देनी  पड़ती  हैं

 एक  ही  क्षेत्रीय  समुद्री  सीमा  में  एक  समान  श्रधिनियम  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  जिससे  वेतन

 तथा  अन्य  सुविधाओं  में  अन्तर  समाप्त  हो  जाये  ।  वाणिज्य  पोत  परिवहन  श्रौर  देशीय  श्रापातीय  जलयान

 अधिनियम  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  देश  के  पोत  परिवहन  उद्योग  की  सहायता

 लिए  श्रधिक  प्रगतिशील  विधेयक  लाया  जा  सके  ॥

 Shri  Vinayak  Prasad  Yadav  (Saharasa)  :  The  Minister  for  Shipping  deserves  Con-

 gratulations  for  bringing  forth  this  amending  Bill.  The  Parent  Act  was  enaeted  as  long
 back  as  in  1958.  Since  then,  there  has  been  abnomal  rise  in  freight  and  fare  and  the  quantity
 of  Cargo  carried  through  Ships  So  it  would  have  been  more  appropriate  if  a  more  com

 prehensive  amending  Bill  was  brought  forth.  This  amending  Bill  relates  only  to  Shipping

 Development  Fund  Committee  and  the  amendments  proposed  are  inadequate  to  meet  the

 needs  of  the  Shipping  industry.  Therefore,  this  amending  Bill  is  incomplete  and  a  more

 comprehensive  Bill  should  be  brought  forth  and  it  should  be  circulated  to  elicit  the  public
 opinion  for  a  period  of  one  month.  Then  a  comprehensive  amending  the  original  Act

 can  be  placed  before  the  House  in  this  very  session

 श्री  श्रार०  Ho  श्रमीन
 :

 इस  संशोधी  विधेयक  में  कुछ  मूलभूत  परिवतंन  करने  का

 प्रस्ताव  है
 ।

 wae  तक  समिति  को  जो  धन  प्राप्त  होता  रहा  वह  सरकारी  ऋण  से  होता  रहा  है  ।

 ma
 जनता  से  wade  किया  जायेगा  ae  बाण्ड  जारी  करने  के  माध्यम  से  धन  एकत्रित  किया  जायेगा

 पहले  समिति  में  सरकारी  afar  होते  थे  ।  wa  समिति  में  जन  प्रतिनिधि  लिए  जाने  चाहिएं  aif

 यह  जनता  से  धन  संग्रह  करती  है

 विधेयक  के  उद्देश्यों  के  अनसार  वहां  काम  बढ़ने  के  कारण  सदस्यों  की  संख्या  6  से  बढ़ाकर  12

 कर  दी  गई  है  ।  लेकिन  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  किस  प्रकार  के  काम  में  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  बात
 की  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  क्या  प्रक्रिया  में  काट-छांट  करने  से  समिति  के  कुल  कार्यभार  में  कमी

 करना  सम्भव  है  ।  सदस्यों  की  संख्या  6  से  12  करने  में  हमें  बहुत  सतर्कता  ate  सावधानी  बरतनी

 चाहिए  ।  यदि  सदस्यों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  में  कोई  भ्रौचित्य  है  तो  वृद्धि  की  जा  सकती  है
 1

 चूंकि  समिति  की  निधियां  बढ़ने  से  समिति  का  कार्येक्षेत्र  बढ़  गया  है  इसलिए  इस  समिति में
 जन

 प्रतिनिधि  सम्मिलित  किए  जाने  चाहिए  ।  इस  समिति  में  कम  से  कम  2  संसद  सदस्य  भी  शामिल
 किए  जाने  चाहिएं  जो  कि  निधियों  के  उपयोग  पर  सतत  निगरानी  रखें  ।

 विधेयक  में  श्रायकर  ae  सम्पत्ति  कर  छूट  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है
 ।

 क्योंकि  लाभ

 न  कमाने
 वाली

 संस्थाएं  हैं  ।  छूट  देने  के  लिए  कोई  ठोस  झाधार  होना  चाहिए
 ।

 मूल्यांकन  करने
 की

 कोई  निश्चित  पद्धति  होनी  चाहिए  ।  इस  mare  पर  WRT  भ  पर  श्रायकर  श्रौर  सम्पत्ति  कर

 लगाया  जाता  है  उसी  श्राघार  पर  वहां  भी  लगाया  भले  ही  उस  राशि  का  उसी  निधि  में  oer

 करं  दिया  जांये  ।  मंत्री  महोदय  को  समिति  में  पता  लगाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  aH

 ar
 सम्पत्ति  कर  देने  के  बाद  समिति  ga  कितनें  धन  का  भुगतान  करेगी  ।  यह  पता  लगाना  सम्भव

 कि  इन  पर  fear  धन  खर्च  किया  जाता  है

 विधेयक  में  व्यवस्था  कीं  जानी जानी  जिससे  कि  झ्रायकर  झर  सम्पत्ति  कर  साथ-साथ
 निधि  में  जा  सके
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 परिवहन
 )  विधेयक

 same  राव  (FER)

 इस
 विधेयक  का  स्वागत  है  विकास  तिथि  की

 स्थापना  से  नौवहन  उद्योग  की  क्षमता  5.  3.  लाख  टन  तक  बढ़ाने  में  बड़ी  सहायता  की
 है  ।  परन्तु

 गत  कुछ  वर्षों  में  तेल  का  मूल्य  बढ़ने  से  नौवहन  उद्योग  में  बड़ी  मन्दी  आ  गई  है  ।
 और  यह  उद्योग

 बड़ी  कठिनाई  में  पड़  गया  है
 ।

 site  यह  इस  कठिनाई  से  उबरने  में  ment  है
 ।

 नौवहन  विकास  निधि

 के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाकर  सरकार  ने  उसकी  रक्षा  कीं  है  ।

 धारा  15  में  पोत  परिवहन  विकास  निधि  समिति  के  गठन  का  उल्लेख  है  ।  इसमें  कहा

 है  कि  इसमें  एक  चेयरमैन  होगा  तथा  अन्य  सदस्यों  की  संख्या  6  से  ater  नहीं  होगी  i  wa  सदस्यों

 की  संख्या  12  करने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  यह  12  सदस्यों
 समिति

 होगी ।  यहं  तो  केवल  एक  समर्थकारी  उपबन्ध  जो  कि  सरकार  को  सदस्यों की  संख्या  12  तक

 बढ़ाने के  लिए  ।  किन्तु  उनकी  संख्या  12  से  अधिक  नहीं  बढ़ाई  जायेगी  ।

 में  इस  प्रस्तावित  संशोधन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  बोर्ड  में  दो  संसद  सदस्य  रखे  जायें
 ।  यह

 तो
 एक  वित्तीय  संस्था  है  ate  संसद  सदस्यों  को  ऐसी  ५  में  नहीं  रखा  जा  सकता  ॥

 अच्छी  बात  है  कि  पोत  परिवहन  विकास  निधि  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि  यह  नए  पोतों

 के  निर्माण  के  लिए  भारतीय  शिपयाडों  को  ऋण  दे  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उन  दो  पोत  स्थलों
 का  क्या  हम्ना  जिनके  निर्माण  कीं  एक  तकनीकी  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  ।  एक  पोत  स्थल  पारादीप

 में  बनना  था  श्रौर  दूसरा  asad  में  हजीरा  में  बनना  था  ।  समिति  की  सिफारिशें  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  और

 सरकार  इस  बारे  में  निर्णय  लेना  .  चाहिए  ॥

 यह  बिल्कुल  ठीक  है  कि  श्रब  समिति  को  सांविधिक  रूप  से  मान्यता  दी  जा  रही  है  ।  जिससे
 कि  समिति  कुछ  निदेशकों  की  नियुक्ति  कर  सके  जो  कि  समिति  से  ऋण  लेने  वाली  कम्पनियों  के  बोर्ड

 में  कार्य  करेंगें  ।  समझ  में  नहीं  or  कि  इन  निदेशकों  को  कम्पनी  कानून  के  संचालन  से  ऊपर  क्यों

 रखा  जाना  चाहिए
 ।

 फिर  भी
 इस

 विधेयक  का  स्वागत
 है

 ।  क्योंकि  इससे  पोत  परिवहन  उद्योग
 की

 वर्तमान  कठिनाइयां दूर  हो  जायेंगी  ।

 श्री  धीरेन्द्र  कुमार  बसु  इस  विधेयक  का  स्वागत  है  किन्तु  विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य

 पोत  परिवहन  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  पोत  परिवहन  विकास  निधि  का  विकास  करना  है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  मंत्री  जी  ने  यह  कार्य  श्रधिकारियों  पर  छोड़  दिया  है  कि  नीतियों  का  निर्माण

 ही  करेंगे  ।  6  सदस्यों  की  समिति  के  स्थान  पर  विभाग  ने  12  सदस्यों  की  समिति  सुझाव  दिया

 है  ।  तीन  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  सकती  है  जिससे  कि  उनकी  संख्या  6  की  बजाय  9  हो  जाये  I

 किन्तु  समिति  में  12  सदस्यों  रखने  में  कोई  wha  नज़र  नहीं  शझ्राता  1

 दूसरी  बात  यह  है  कि  लाइनों  की  संख्या  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  पोत  परिवहन  निगम  को  कलकत्ता

 से  सुन्दरबन  तक  स्टीमर  चलाने  के  लिए  कन  at  चाहिए  ताकि  सुन्दरबन  का  विकास  हो  av

 cart  मंत्री  हमें  दिया  है  कि  मामले  पर  सहानुभूतिपुवेंक  विचार  जायेगा  ।  किन्तु

 उस  क्षेत्र  में  पोत  परिवहन  उद्योग
 के

 विकास  के  लिए  इस  विधेयक  में  कोई  उल्लेख  नहीं
 ।

 मंत्री  जी  को  तथा  कलकत्ता  पत्तनों  के  विकास  लिए  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 हेतु  ऋण-पत्र  जारी  करने  चाहिएं

 ।  इन  परियोजनाओं  को  श्रारम्भ  करने  के
 लिए

 संत्रीं जी  को
 पर्याप्त घन  की  व्यवस्था  करनी  चांहिए  ।

 133



 February  23,  1978 Merchant  Shipping
 (Amendment)

 Bill

 stage  site  परिवहन  stented  राज्य  मंत्रो  चांद
 :

 सन्तोष  की  बात  है
 कि  सभी  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  है  ।  केवल  एक  ही  बात  की  श्रालोचना

 की
 गई  है

 कि  समिति  में  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही  है  हूर  केवल  up Bl ata sferartfeat i  को  ही  इस  समिति
 में

 रखा
 T  रहा  है  ।  दूसरी  श्रालोचना  इस  बात  की  की  गई  कि  प्रथवा  सम्पत्ति  कर  में  श्रावश्यक

 we  दे  दी  गई  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  सदस्यों  ने  कारणों  ate  उद्देश्यों  के  विवरण  को  पढ़ा  होता

 तो  उन्होंने  इन  बातों  पर  इतना  श्रधिक  न  बोला  होता  1

 जहां  तक  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ाने  का  सम्बन्ध  है  पोत  परिवहन  विकास  समिति  की  गतिविधियां

 बढ़  गई  हैं  oe  इसलिए  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  समिति  के  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ा  दी  जाये
 अरब  हम  कम्पनी  कार्य  विभाग  तथा  कृषि  विभाग  से  भी  सदस्यों  को  इस  समिति  में  सम्मिलित  करने

 पर

 विचार  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हमें  यह  way  महसूस  होता  है  कि  इन  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  भी  इस

 में  लिए  जाएं  ।  किन्तु  यह  AIATY  नहीं  हो  सकता  कि  12  सदस्यों  तक  मनोनीत  किए  जायें
 ।

 हम  ४
 या

 9
 सदस्य  रख  सकते  हैं  ।  इसके  भ्रतिरिक्त  मूल  श्रधिनियम

 की
 धारा

 15
 सरकार  को

 इस
 बात

 के  लिए  बाध्य  नहीं  करती  कि  केवल  सरकारी  सदस्य  ही  मनोनीत  किए  जायें
 ।  हम  गैर-सरकारी  व्यक्तियों

 को  इसमें  मनोनीत  कर  सकते  हैं  ।

 ate  या
 थी  मतोरजन भक्त  :  इस  समय  तो  केवल  6  सदस्यों  का  उपबन्ध वहां  कूर

 6

 कोई  स्थान न  रिक्त

 श्री  चांदराम :  कोई  स्थान  रिक्त  नहीं  इस  समिति  की  श्रब  तक  176  बार  बैंठक  हो  चुकी

 है  झर  1977  में  इसकी 13  बैठकें  हुई  इसने  WT  तक  1035  करोड़  रुपये  के  ऋणों की  स्वीकृति  दे

 दी

 wat गद्दा  तक  गेर-सरकारी  क्ष  की  कम्पनियों  में  सरकारी  निदेशकों  का  सम्बन्ध  है  समें  कोई

 arate  नहीं  हम  सरकार  के  हितों  रक्षा  करना  चाहते  यही  हमारा  एकमात्र  उद्देश्य  है  और
 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  मगर-सरकारी  पोत  परिवहन  कम्पनियों के  बोर्ड में  ७७  निदेशक  मनोनीत

 करने  जा
 रहे  हम  श्रनावश्यक  रूप  से  इस  समिति  को  बड़ा  नहीं  करना

 इसमें यह  भी  एक
 उपबन्ध ह ैहै  कि  सरकार  इस  तरह  के  सदस्यों  को  किसी  समय  भी  हटा  सकती  है  ।

 भाड  तथा  किराये में  वृद्धि  करने  का  उल्लेख किया  गया  > ted {  इसकी  mrayaaat satau ret इसलिए  पड़ी

 क्योंकि  अब  तक  प्रधान भ-भाग  से  इन  द्वीपों के  बीच  परिवहन  सेवाझ्रों  को  चलाने  में  हमें  wa  तक

 3.5  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ऐसा  ही  घाटा  wade  के  बीच  चलने  वाली  सेवाश्रों  में  भी  हुमा

 भाड़े  तथा  किराये  को  बढ़ाने  मिणंय  मंत्रिमण्डल  ने  लिया  है  ate  यह  इसलिए  भी

 है  क्योंकि  हमें  wa  तक  होता  रहा  है  ।  इस  ad  हमें  लगभग  5  करोड़  रुपये  घाटा  होगा
 इसलिए  यह  भ्रावश्यक हो  गया  कि  किराये  तथा  भाड़े की  दर  में  बद्ध  की  ज़ाये

 सरकार  ने  छोटे  पोतों  की
 सहायता  के  लिए

 एक
 दूसरी  योजना  बनाई

 है
 श्रौर  छोटे  पोतों  की 5  करोड़  रुपये  भ्रम्निम  रूप  से  दे  दिए  गए सहायता के  लिए  2  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  श्रौर  1,

 हू। ट ह
 जहाज  निर्माण  सम्बन्धी  श्रात्मनिर्भर  के  mer  के  बारे  में  में  स्वयं  भी  चितित  हूं  पन  मेरी  चिता  का

 कारण  यह  है
 कि

 युगोस्लाविया  जैसे  छोटे  से  देश  से  भी  हमने  54  जहाज  खरीदे  बलगारिया  से  भी

 हमे  जहाज  खरीदे  wat  तक  हम  जहाज  बनाने  का  कारखाना  नहीं  बना  हम  दो  जगहों
 पर  कारखाने  बनाने  पर  विचार  कर  रहे  ।
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 4  फाल्पन  899  वाशिज्य  पोत  परिवह  )  विधेयक

 ep

 Shri  Ugeasen  (Deoria) :
 ध  के  ha Where  were  the  ships,  which  sank  near  America  manu

 factured  ?  Have  you  conducte  any  टप  )  in  |  rd

 गय  or ait  चांद  राम :  श्राप  डूबने  से  क  सकत  a  अच्छे ao  ह  ost  wy  अच्छे ios  ए  हग  चा  तूफाना  म  इब  सकत

 हैं
 ete etd Shri  Ugrasen :  Officers  of  the  Shipping  Co  rporti nol on  should  be  putted  up.

 श्री  चांद  राम  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  ate  कारण  स्पष्ट  तञ  स  पर  faare  किया  जाना

 चाहिय े।

 ;  शोपति
 क महोदय  श्री  विनायक  प्रसाद  यादव  का  एक  संशोधन  ra  क्या  श्राप  इस  पर  बल  a ny

 रहे

 withdraw  it Shri  Vinayak  Prasad  Yadav  (Saharsa) :

 संशोधन  सभा  को  श्रनमति  से  बाप  गया  ।

 The  amendment  was  by  leave,  withdrawn.

 >  —— सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 वाणिज्य  पोत्त  परिवहन  1958 शि  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।”'

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ह्द्ा
 he  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  ग्रब  हम  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा  करते  मैं  खंड  2  सभा  में  मतदान
 न्र के  लिए  रखता  ६

 कथा  a
 श्री  धोरेन्द्र नाथ  बसु  aT  में  कोरम  नहीं

 सभापति  महोदय
 :  कोरम  की  घंटी  बजायी  जाये

 अब  कोरम  हो  गया  है  |

 खंड  दो

 aarata  nétea  :
 प्रश्न  यह at

 श
 खंड  2  fala  का

 ort  बने ae

 स्वीकृत
 The  Motion  was  adopted

 खंड  2  विधेयक में  जोड़  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 3

 >

 कि  खण्ड  3  विधेयक  का  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न
 The.  was  adopted.

 3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause:3  was  added  to  the  Bill
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 खंड  4  से  &  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 >  Swere  added  to  the  Bill

 खंड

 संशोधन  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4,

 ‘1977’  के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  जाये  2)
 ait  राम )

 सभाषति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 ——

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने

 प्रस्ताव  स्वोकृत

 The  motion  was  adopted

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया गया

 Clause  1,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 श्रधिनियमन '  सुत्र

 संशोधन  किया  क ह

 पृष्ठ  ह  ly  पंक्ति  ह  है

 ‘Twenty-eight’  (agreed)  शब्द  के  स्थान  पर  (  उन्नतिसवें  )  शब्द  दिया

 जाये  1)
 चांद

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 श्रधिनियम
 संशोधित

 रूप  विधेयक  का  श्रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वोकृत
 The  motion  was  adopted

 qa,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Enacting  Formula,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 The  Title  was  added  to  the  Bill

 श्री  चांद  राम
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  fear  जाय पह

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gat

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ

 श्री  ato  एस०  स्टोफन  :  वाणिज्य  पोत्त  परिवहन  atufrar  में  संशोधन  करने  का

 काम  बहुत  पहले  से  लंबित पड़ा

 हमारा  वाणिज्य  पोत  परिवहन  शभ्रधिनियम  यूनाइटेड  किंगडम  अधिनियम  के  ware  गया

 इसलिए  भारतीय  पोत  परिवहन  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  श्रावश्यक  हो  गए  अ्रच्छी  बात

 है
 कि  राष्ट्रीय  पोत  परिवहन  बोर्ड  ने  इस  पर  विचार  किया
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 23  1978  पब्लिक  सेक्टर  लोहा  ौर  इस्पात  कंम्पनी  पुनर्स  रचना  )
 भ्रकीर्ण  उपबंध  विधेयक

 विधेयक  का  उद्देश्य  पोत  मालिकों  को  ऋण  लेने  तथा  निधि  से  ऋण  देने  की  क्षमता  विस्तार

 करना  इसके  श्रन्तगंत  पोत  परिवहन  उद्योग  की  ऋण  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  ऋण  लेने की

 शक्ति  प्रदान  की  गई  समद्री  लोगों  को  कई  प्रकार  की  कठिनाईयों  का  सामना  करना  रहा
 उनकी  सुरक्षा  एक  राष्ट्रीय  मामला  इस  सम्बन्ध में  कुछ  संशोधन  किए  गए

 इस
 श्रधिनियम  में  कोई  संशोधन  करने  हैं

 तो
 वे  संशोधन  समुद्री  वहां  के  श्रमिकों  के

 बारे  में  होने  चाहियें  और  हमारे  पोतों  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  होना  मंत्री  जी  को  इस  सम्बन्ध

 में  पहले  पेश  किए  गए  प्रस्तावों  सिफारिशों  पर  विचार  करना  चाहिये  ak  वाणिज्य  पोत  परिवहन

 अधिनियम में  व्यापक  संशोधन  करना  फिर  भी  में  विधेयक  का  समथेन  करता  g |

 Shri  Ugrasen  :  While  supporting  .the  bill  I  would  like  to  suggest  that  in  addition  to
 official  members,  representation  of  seamen  working  in  the  shipping  companies  should  also
 be  there  in  the  committee  on  shipping  companies  being  constituted  by  the  Government
 It  is  correct  that  no  attention  is  paid  to  the  greivances  of  seamen  working  in  the  Shipping
 Uorporation  They  do  not  get  even  medical  leave.  Their  interests  should  be  looked  after

 and  adequate  representation  should  be  given  to  the  workers  in  the  functioning  of  these

 corporations

 sit  चांद  राम  श्री  स्टीफन  ने  सीमेन  के  कल्यणार्थ  कुछ  सुझाव  दिये  हम  चाहते  कि

 शिपिंग  उद्योग  ar  विस्तार  हम  इस  संबंध  में  एक  विधेयक  ला  रहे

 हम  इस  सम्बन्ध  में  उन  माननीय  सदस्यों  को  भी  विश्वास  में  लेंगे  जो  इसमें  रुचि  रखते

 सभापति  :  यह
 है

 |

 '
 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये

 स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 पब्लिक
 सेक्टर  लोहा  और  इस्पात  कम्पनी  पुनर्सरचना  तथा  TRL  उपबन्ध  विधेयक

 PUBLIC
 SECTOR  IRON  AND  STEEL  COMPANIES  (RESTRUCTURING)

 AND  MISCELLANEOUS  PROVISIONS
 BILL

 gana  site  खान  मंत्रो  बोजू
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 वलिक  सेक्टर  को  लोटा

 और

 कम्पनियों  के  संकरों  का  बेहतर  अकथ

 और

 उनमें
 afin wwe!  दक्षता  सुनिश्चित  करने  की  दुष्टि  से  उनकी  पुनरसरचना  करने  का  तथा  उनसे  संबंधित  श्रौर

 उन

 विषयों
 का  उपबन्ध  करने  विधेयक  पर  बिचार  किया

 यह  केवल  एक  समर्थकारी  विधेयक  है  जिसका  उद्देश्य  श्री  मोहन  कुमारमंगलम  जब

 at  बारा  i oe  किए  गए  को  ere  बनाना  welt  स्टील  wert  are  इंडिया  को

 एक
 होल्डिंग  कम्पनी  के

 रूप  में  श्रारम्भ  किया  था  जिसको  वास्तविक  उद्देश्य  उत्पाद  एककों
 :  क्रो  इस

 तरह  बनाना  इस  विधेयक  का  मही  एकमात्र  उद्देश्य  है  ।  flatter के  में  जो

 बात  छूट  गयी  थी  उसे  कुछ  संशोधनों  के  माध्यम  से  सही  किया  जा  रहा
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 Public  Sector  Iron  and  Steel  Companies  February  23,  1978

 (Restructuring)
 and  Miscellaneous  Provisions  Bill

 ee ee

 सभापति  श्रस्ताव  ्

 पब्लिक  सेक्टर  की  लोहा  शौर  इस्पात  कम्पनियों  के  संकर्मों  का  ब्रेहतर  प्रबन्ध  त्र  उनमें

 अधिक  दक्षता  सुनिश्चित  करने  की  से  उनकी  पुनर्सरचना  करने  का  तथा  उनसे
 संबंधित

 are  उनके  श्रानुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  धक जाय  1

 at  रामचन्द्र  सलिक  qa  ara  ह ैहै  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  संशोधनों  सवार

 करेंगे  ।  विधेयक
 का  उद्देश्य  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  में

 कार्यक  रण
 को  अधिक  करना

 में  aaa  सरकारी  कम्पनियां हैं तथा  बेहतर  प्रबन्ध  व्यवस्था  स्थापित  करना  हमारे  इस्पात  उद्योग  में

 स्टील  अ्रधारिटी  अफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  साथ  मिला
 जायेगा  ग्रौर  यह

 उसके  एक  एकक  के  eq

 में  कार्य  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  की  इतनी  कम्पनियों  में  से  एक  का  कामे  भी  ठीक  ढंग  से  नहीं  चलता

 माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  विधेयक  को
 बहुत  उपयु  बत  समय

 पर  किया  इस्पात  की  हमारे  देश
 के  विकास  में  अत्यन्त  महत्वपूण॑  भूमिका  far  aq  है  कि  इस्पात  कारखानों  में  स्थानीय  लोगों  को

 रोजगार  नहीं  मिलता  ।  राउरकेला  के  प्रशिक्षण  शिविर  में  जातियों  के  एक  भी  छात्र  को  प्रशिक्षण

 नहीं  दिया  जा  रहा  ।  इन  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  के  भ्रवसर  प्राप्त  होने  चाहियें

 at  सी०  एम०  स्टीफन  )  विधेयक  का  जोरदार  विरोध  करता  ह  मूल

 राष्ट्रीय  नीति  संबंधी  बात  श्राती  इसलिए  मैं  सभी  पक्षों  से  करता  हूं  कि  इस  पर  शांति से

 विचार  किया  स्वतंत्रता  से  पूर्व  इस्पात  उत्पादन  का  कार्य  गेर-सरकारी  हाथों  में  था  उत्पादन

 बहुत  कम  था  ae  हमने  उसे  बढ़ाने  का  भरपूर  प्रयत्न  किया  लेकिन  हमारे  प्रयत्नों  को  विशेष  सफलता

 नहीं  मिली  abe  हमारा  इस्पात  उत्पादने  45  लाख  टन  पर  feat  रहा  है  ate  भिलाई  को  छोड़कर

 अन्य  सभी  इस्पात  संयंत्रों  का  कार्यकरण  संतोषजनक  नहीं  1972  में  aa  के  सदस्य  श्रॉ

 पाठक  की  श्रध्यक्षता  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की  नियक्ति  की  ज़िसका  उद्देश्य  उन  कारणों  का

 पता  लगाना  था  जिनके  कारण  हमारा  इस्पात  उद्योग  इतनी  वरी  स्थिति  में  उनके  निष्कर्ष  यह  थे
 कि  विभिन्न  एककों  तथा  क्षेत्रों  में  समचित  समन्वय  a  होने  के  कारण  ही  इस्पात  संयंत्रों  की  यह  दुदशा

 उन्होंने  तकनीकी  विकास  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  करने  का  सुझाव  भी  दिया  ari  श्री  मोहन

 कुमार  मंगलम  ने  कार्यभार  सम्भालने  के  बाद  इस  बात  पर  विचार  किया  श्रौर  उन्होंने  इस  पर

 रूप  से  बातचीत  की  ate  फिर  इस  frond  पर  पहुंचे  कि  जब  तक  इन  खामियों  को  दूर  नहीं कर  दिया
 जाता  तब  तक  बड़े  पमाने  पर  निवेश  करने  की  नहीं  उनके  ata  तथा  समिति  के  श्रनसार

 श्रावश्यक  यह  था  कि  उत्पादन  एककों  के  विभिन्न  पहलुओं  जैसे  डिजाइन  mater  प्रयासों  तथा  अझन्तर्राष्टीय

 क्षेत्र  में  भी  मुख्य  परियोजनाशं को  श्रपने  में  लेने  पर  समूचे  रूप  विच।र  fear  जाना .  चाहिये

 ताकि  एककों  के  प्रबन्धक  श्रपनी  समस्या्रों  को
 हल

 करने  के  लिए
 एक

 मंत्रालय
 से

 दूसरे  मंत्रालयों  के  चक्कर
 न  लगाएं ।  श्रतः  एक  प्रकार  की  समेकित  प्रबन्ध  होनी  होल्डिंग  कम्पनी  का  सिद्धान्त

 सामने  झाया  झर  स्टील  श्रथोरिटी  ग्राफ  इंडिया  के  रूप  में  होल्डिंग  कम्पनी  की  स्थापना  की

 >
 स्टील  श्रथोरिटी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  उत्पन्न  हो  रहे  मतभेदों  को  दुर  कर  रहा  2  समूचे

 उद्यम  को  चलाने  के  लिए  क्षमता  का  एक  एकक  से  दूसरे  एकक  में  अन्तरण  किया  जा  we

 इसका  क्या  परिणाम  हर  एक  को  पता  1965 से  1974 तक  हमारा  इस्पात  उत्पादन  45

 लाख  टन  पर  स्थिर  रहा  श्रौर  जब  स्टील  श्रथौरिटी  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  की  स्थापना  हुई
 तो  4  वों

 में  इस्पाल  उत्पादन  बहुत  बढ़  गया  यहां  तक  कि  प्रथम  बर्ष  स  1973-74 में  ही  उत्पादन  में  3  प्रतिशत
 की  बृद्धि  हो  1974-75  में  19  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  तथा  1975-76  में  '20  प्रतिशत  तक  की

 वृद्धि  अतः  तीन  वर्षों  की  श्रकधि  में  हमारा  इस्पात  उत्पादन  45  लाख  टन  से  बढ़कर  76.  लाख
 न  हो

 जबकि  हमारी  कुले  उत्पादन  कमता

 85

 लाख

 ठन

 यह
 एक

 सफलता
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 1899  पब्लिक  सेक्टर  लोहा  श्रौर  इस्पात  कम्पनी

 तथा  प्रकीण  उपबंध  विधेयक

 नाना  ren

 इस्पात  का  श्रायात  बन्द  हो  गया  ate  हमने  100  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  इस्पात  निर्यात

 किया  अब  जब  इसका  पुनर्गठन  करना  चाहती  है  तो  मंत्री  जी  को  यह  बात  ere  करनी  चाहिए
 कि  समें  असफलता  कसे  हई  arc  wa  नई  नीति  की  श्रावश्यकता  कयों  है

 होल्डिंग  कम्पनी  '  के  समचे  सिद्धांस  को  त्याग  fear  गया  ।  सरकार  स्टील  श्रयौरिटी  ग्राफ  इंडिया

 लिमिटेड  से  sat  झ्घिकार  को  ले  रही  है  तथा  इसे  सीधे  मंत्रालय  के  ग्रतगत  रखना  चाहती  है  खनन

 कार्य  भी  सीधे  मंत्रालय  के  श्रधीन  रखा  जा  रहा  इसके  अतिरिक्त  अन्तर्राष्टीय  संविदाओं  तथा  प्रमख

 परियोजनाओं को  way  हाथ  में  लेने  का  कार्य  भी  इस  विधेयक के  द्वारा  मंत्रालय  के  अ्रघान  किया

 जा  रहा  है  ।  रिफक्टरीज भी  मंत्रालय  को  ही  सौंपी  जा  रही  हूँ  ।

 गया है दस्तूर  एंड  कम्पनी  का  oat  बोलबाला है  ।  मैकने  कम्पनी  का  उद्भव  हो  ।  दस्तूर
 TS  कम्पनी  को  इसका  स्थान  दिखाया  गया  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  का  खुब  फलने  फूलने  का  समय  ग्र

 जायेगा  ।  जिस  क्षेत्र  में  स्टील  अ्रथौ  आफ  इंडिया  लिमिटेड  प्रथम  नम्बर  पर  सिद्ध  हई  a  ग्रब  वहां

 विपरीत  स्थिति  क्या  यह  '  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  यह  तो  किसी  प्राप्ति को  समाप्त  करने  वाली

 क्या  जनता  पार्टी की  नीति  यह  हैकि  हर  चीज  को  तोड़  दिया  यह  केन्द्रीकरण  बदले  की

 भावना  से  किया  गया  यह  विकेन्द्रीकरण  नहीं  यह  सब  तोड़  मरोड  नौकरशाहीकरण  के  लाए

 किया  जा  रहा  ।  यह  कार्यालयकरण के  गर-राष्ट्रीयकरण  यह  उस  नीति के  विपरीत  है  जो

 fa  aaa  सिद्ध  हई  थी  झ्रौर  जिसके  सफल  परिणाम  निकले  थे  राष्टीय  नीति  को  इस  त थी

 a  विपरीत  करने  के  विचार  का  पूरी  तरह  किया  जाना

 मंत्री  जी  को  इस  am  दुबारा  करना  चाहिए  ।  हमारा  लक्ष्यपूर्ण  दृष्टिकोण  होना

 चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  क्या  ऐसा  करना  राष्ट्रीय  हित  में  '  होगा  मंत्री
 जी

 को  यह  विधेयक

 वापस  लेना  चाहिए i

 Shri  Mritunjay  Prasad  Verma  (Siwan):  Sir,  can  not  understand  as  to  why  the  prites  of
 steel  are  going  up  every.  day.  The  phenom:non  is  really  strange  because  production  of  steel
 has  been  increasing  every  year  It  is  all  happening  even  when  latest  technique  and  mo-

 dern  equipment  are  being  made  available  to  the  public  sector  units  [  think  one  of  the
 This  situation  isa causes  for  the  price  increase  is  the  losses  being  incurred  by  these  units

 challenge  for  the  Minister.  If  we  are  able  to  improve  the  quality  and  increase  the  quantity
 118.0  will  be  a  great  achievement  Our  previous  Government  has  been  exporting  large  quanti-
 ties  of  iron  ore  to  Japan

 Although  much  improvement  has  been  made  yet  we  are  importing  certain  special
 qualities  of  steel  It  shows  that  some  shortcomings  exist  somewhere  These  should  be
 removed  so  that  we  are  not  compelled  to  depend  on  imports.

 It  is  regrettable  that  local  people  are  not  employed  in  Steel  Plants  These  people
 should  be  offered  employment  opportunities.  They  should  be  appointed  on  higher
 posts  also.  This  is  very  necessary  in  the  case  Tata  Iron  and  Steel  Plant  at  Jamshedpur.

 It  is  hoped  that  the  steel  industry  will  flourish  more  and  more  with  the  new  set-up
 It  is  also  expected  that  unhealthy  competition  will  be  eliminated  with  the  integration,

 With  these  words  I  support  this  Bill

 at  WTLo  कोलनयाइबेल  :  इस  बात  पर  पहले  ही  बल  fear  गया  है  fe  स्थानीय

 लोगों  को  इस्पात  संयंत्रों में  काम  दिया  पर  इसके  साथ  एक  और  महत्वपूर्ण  art यह  है
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 Public  Sector  Iron  and  Steel  Companies  Phalg
 alon una  4,  1899  (Saka)

 (Restructuring)  and  Miscellaneous  Provisions  Bill

 aq  श्रकुशलਂ  कार्यों  के  लिए  स्थानीय  लोगों at  भर्ती  काफी  नहीं  जैसा  कि  कुछ  लिमिटेड  कम्पनियां
 कर  रही  प्रशासनिक कार्यों  में  भी  उन्हें  लगाया  जाना  प्रबन्ध  समिति में  भी  कुछ  स्थानीय

 सदस्य  रखें  जाये  ।

 सेलम  इस्पात  संयंत्र  का  ढांचा  ठीक-ठाक  बन  गया  इस  संयंत्र  के  aa  में  श्री  मोहन  कुमार

 मंगलम  ने  बहुत  रुचि  ली  थी  इस  dda  के  साथ  छेड़-छाड़  नहीं  की  जानी  वहां  पर  का

 में  अधिक  गतिशीलता लाई  जानी  चाहिए  ताकि  तमिलनाड  को  भी  शीघ्र  लाभ  मिलਂ  सके  यह

 विदित  है  कि  तमिलनाडु  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  पिछड़ा  gar है  ।  यदि  सेलम  इस्पात  संयंत्र

 तेजी  से  काम  होगा  तो  निश्चय  ही  इस  से  तमिलनाडू  राज्य  का  विकास  होगा  ।

 छापा  Durga  Chand  (Kangra)  :  The  integration  of  steel  companies  is  a  step  in  the

 right  direction  At  present  our  Steel  Production  is  10  million  tons  and  it  has  been  said

 that  this  will  go  upto  12.6  million  tons  in  the  near  future

 But  even  this  production  can  not  be  termed  as  adequate  Our  consumption  15

 much  more.  So  we  will  have  to  increase  our  production  still  further  as  the  demand  will

 increase  further

 There  should  be  different.  wings  in  the  Steel  Authority  of  India  so  that  needs  of

 various  plants  are  met  and  the  production  increased

 This  Bill  will  be  very  conducive  to  the  development  of  the  Country’s  economy

 श्री  बेण  गोपाल  गौडर  (atestare )  :  विधेयक  के  उद्देश्यों  सम्बन्धी  जो  विवरण  प्रस्तुत  किया  गया

 है  उसमें  यह  स्पष्ट  है  कि  अधिक  तथा  weet  प्रबन्ध  व्यवस्था के  लिए  we  विधेयक  प्रस्तुत

 किया गया  इस  विधेयक के  फलस्वरूप  विभिन्न  इस्पात  कम्पनियां एक  ही  एकक  के  अंतगंत  शझा

 जायेंगी |  यह  प्रबन्धकों  के  लिए  बहुत  बड़ी  समस्या  होगी ।  छोटी  इकाइयों की  .  भी  यहं  शिकायते

 बहा  पक्षपात  ae  भाई-भतीजावाद  चल  रहा  प्रत  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना

 चाहता कि  सम्भव  हो  तो  वर्तमान  व्यवस्था  को  चलते  रहने  यदि  सभी

 frat  एक  जगह  इकट्ठी  हो  गई  तो  afar ar are frre लोग  कोई  निर्णय  नहीं  पारस्परिक  स्पर्धा  की

 भावना  समाप्त  हो  जायेंगी  तथा  भाई-भतीजावाद  तथा  पक्षपात  कीं  भावना  लगेगी
 ।

 कार्य  को  क्रियान्वित  करने  तथा  विदेशों  को  ठेका  श्रांदि  देने  के  में  बहुत  सी  शिकायतें हैं
 ।

 नियमों  का  निर्माण  इस  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  कि  इस  तरह  की  स्थिति  पैदा  ही  न  ati  मेरा  तो

 यह  मत  है  fe  इस्पात  उद्योग  वर्तमान  व्यवस्था  के  भअ्रनसार  काफी  दक्षता  से  कार्य  कर  सकेगा  ॥

 सेलम
 संयंत्र  के  बारे  में  अभी  सब  कुछ  कागज  पर  ही  हो  रहा  इस  ज  शीघ्र

 a  करने के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये जाने  चाहिए  ।

 Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  Sir,  my  friend  Shri  Stephen  is  not  correct  when  he
 says  that  under  the  garb  of  reorganisation,  centralisation  and  bureaucratisations  is
 being  encouraged  Although  he  isa  senior  Member  but  for  his  information  and  also  for
 the  information  of  the  House,  may  submit  that  this  is  not  the  first  but  it
 is  the  sixth  attempt  inthis  direction.  The  first  attempt  was  made  by  Shri  Kumara-
 mangalam.  So  no  doubts  should  be  raised  about  the  reorganisation.

 It  is  strange  that  there  is  no  uniformity  in  prices  in  the  different  steel  companies
 In  1960,  the  rate  of  Tata  was  Rs.  1180  per  tonne,  that  ण्  Hindustan.  steel
 Rs.  1900  per  tonne,  Bokaro  Rs.  2100  and  Vishakhapatnam  steel  plant  Rs.  6,600  per  tonne.
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 23  eat,  1978  पब्लिक  सेक्टर-लोहा  श्रौर  इस्पात  कम्पनी  (Tae  रचना  )
 प्रकी ण  उपबंध  विधेयक

 I  would  like  to  know  the  reasons  for  this  variations.  I  think  reorganisation  is  neces-

 sary  for  bringing  about  uniformity.  Moreover  it  willalso  help in  putting  an  end
 to  regional  controversies.  The  steel  industry  is  being  divded  into  six  parts  and  alf

 those  parts  would  be  so  expanded  that  the’  steel  requirements  of  the  country  could  be

 fully  met.

 ‘My  other  submission  is  that  the  question  of  running  small  steel  units  is  also  linked
 with  the  reorganisation.  These  units  and  sick  and  are  not  functioning  properly.
 So  in  view  of  all  these  things,  I  think  reorganisation  is  necessary  because  it  is  going  to  help
 in  improving  the  administrative  efficiency  and  also  in  reducing  the  expenditure.

 With  these  words,  I  will  request  my  friend  Shri  Stephen  to  part  with  his  resent-
 ment  and  support  this  measure.

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन्‌  :.  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करती  मुझे  निराशा  इस

 बात की  है  कि  मंत्री जी  ने  विधेयक  पुरःस्थापित  करते  समय  कहा  था  कि  विधेयक  पर  विचार  करते

 समय  हम  इस  पर  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  करेंगे ।  उन्होंने  विधेयक  .  पेश  कर  दिया  लेकिन  यह  नहीं
 इंस  विधेयक  के  पीछे  क्या  उद्देश्य  इस  तरह  के  गंभीर  मामले  में  समूची सभा  को

 विश्वास  में  लिया जाना

 श्रो  बोजू  पटनायक :  मुझे  पता  नही ंहै
 fe

 जब  मैंने  विधेयक  पुरस्थापित  तो  श्राप

 यहां  उपस्थित  थी  भअ्रथवा नहीं  ।

 श्री  alo  एम०  स्टोफन  परम्परा  यह  है  कि  जब  झाप  कोई  विधेयक  विचारा्थ  पेश  करते

 हैं  तो  बताना पड़ता  है  कि  यह  विधेयक पेश  क्यों  किया  जा  रहा

 श्रीमती  पार्वती  हष्णन्‌  उस  समय  में  उपस्थित  श्रापने  पांच-दस  मिनट  बोला  ate  श्राप  समझते

 हैं  कि  ae  विस्तृत  व्याख्या  जब  sae  विधेयक  पेश  किया  तो  ara  कुछ  नहीं  कहा

 श्री  श्रो०  alo  maa  :  हमारा  यही  अ्रारोप  है  ।

 श्री  बोजू  पटनायक
 :

 माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को  सुनकर  मैं  उत्तर  दूगा  ।

 श्री  ato  एम०  स्टीफन :  हम  किस-विषय  पर  बोलें ?

 श्रीमती  पार्बती  कृष्णन्‌
 :

 मुझे  उनके  उत्तर  देने  में  कोई  श्रापत्ति  नहीं  किन्तु  उनको  सुनने  के

 बाद  हमें  भी  तो  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  होना  उन्हें  प्राज  कई  प्रकार  के  श्रलंकारों  से  विभूषित
 किया  जा  रहा

 a ireet  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  एक  होल्डिंग  कम्पनी थी  जो  कि  विभिन्न  कम्पनियों  के

 शाखाद्ों  के  इस्पात  उत्पादन  की  गतिविधियों  में  समन्वय  रखती  थी  wa  श्राप  इस्पात का  उत्पादन

 करने  वाली  विभिन्न  कम्पनियों  को  एक  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  aia  रखना  चाहते  मैं  नहीं  समझती

 कि  एक  प्रबन्ध  व्यवस्था  से  कसे  अधिक  क्षमता  उत्पन्न  होंगीं  ।  विकेन्द्रीकरण  के  कारण  कछ  निर्णय

 शीघ्रता  से  लिए  गए  wa  ग्राप  सब  चीजों  का  केन्द्रीकरण  कर  देंगे  ।  यह  खतरनाक .  बात  सिद्ध

 होगी ।  श्रापने  10  मिनट  पूर्व  20  संशोधन  पेश  किए  arr  यह  विधेयक  वापस  ले

 श्री  बीजू  पटनायक  :  श्रीमान  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  सभा  का  समय  बढ़ा  दिया

 क्योंकि  wer  राष्ट्रपति  के  भ्रभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  पर  चर्चा  श्रारम्भ हो  जायेंगी ।
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 Public  Section  lron  and  Steel  Companies  February  23,  1978

 ाक
 and  Miscellaneous  Provisions  Bill

 त  आर  oe

 य्स  तरह ait  सी०  एस०  स्टीफन  :  तत  जल्दबाजी  में  यह  विधेयक  पारित  नहीं  करवा  सकते  |

 श्री  1.0  alo  अलगशन  शरू  से  ही  मंत्री  जी  इस  विधेयक को  पारित  करवाने  कर

 बोजू  पटनायक  :  में  तो  केवल  सभा  से  अनरध  कर  रहा  हूं  ।

 श्रो०  ato  अलगेशन  :  इस  ब्रिधयक  को  निपटाने  के  लिए  22  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया

 गया  लगभग  घंटा  समाप्त  हो  चका  केवल  एकघंटा  रह  चुका  हममें  कुठ

 इस  विधेयक  के  बारे  में  ग्रपन  विचार  व्यक्त  करना  चाहते  हैं

 रहा श्री  बीज  पटनायक  :  मैं  जल्दबाजी  नहीं  कररहा  द्र (् ||  मैं  तो  केवलਂ  समय  बढ़ाने  के  लिए  कह

 ह  |

 श्री  श्रो०  ato  श्रलगेशन  इसके  लिए  हम  सहमत  नहीं

 श्री  ato  एस०  स्टीफन  हम  fafeaa समय  के  एक  मिनट बाद  भी  नहीं  बेठन  चाहते  ।

 st  ata  पटनायक  फिर  तो  सभा  का  मतदान  लिया  जाय े।  या  सभा  का  समय बड़ा  दिया

 जाय  I

 श्रीमती  पावती  कृष्णन्‌  :  श्राप  सभा  का  समय  wat  इसके  लिए  तयार  नहीं बढ़ा  सकते  1  ह

 हैं

 सभापति  महोदय  :  तो  हमारे  सामने  दो  ही  विकल्प  हैं  या  तो  हम  6.0  बजे  सभा  स्थगित  कर

 इसका  समय  1  घंटा  मिनट  बढ़ा  दिया  जाय

 श्री  श्रो०  alo  ~ ATTA  :  नहीं  श्रीमान  इसके  लिए  तैयार  नहीं

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  (ae )  :  क्या  राष्ट्रपति  के  अभ्ंभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव पर  चर्चा  प्रारम्न

 करनी  इसलिए  यह  विधेयक  झाज  होना

 श्री  सी०एम०
 स्टीफन

 हमें  परम्पराश्रों  का  रखना  चाहिए  ।  यदि  wera  समय  निर्धारित

 कर  दें  तो  हम  बैठ  सकते  हैं  ।  प्रापकों  विंपक्ष  के  विचारों  की  भी  ध्यान में  रखना  चाहिए  ।

 ्रो  पटनायक  :  मेरा  विपक्ष  से  अनुरोध  a  कि  वह  सरकार  की  सुविध
 का

 भी  ध्यान  रखे

 to  एम०  स्टीफन  इसके  लिए  हम  तैयार  नहीं

 श्री  ata  पटनायक  :  तो  फिर  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा

 श्री  ato  एम०  :  यद  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  ।  इसलिए  इस  पर  सोमवार  को  पिचांर
 करर  |

 क

 The  Mitister  of  State  in  the  Ministry  of  Labour  and  Parliamentary  Affairs
 (Shri  Larang  Sai) :  This-Bill  should  be  completed:  today  itself.  It-is  my  humble:  appeal
 to  the  opposition  that  they  should  extend  th  eir  cooperation.

 pica सी०  एस०  VSO  Oars  प्  तयार  नहीं
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 4  1899  पब्लिक  सेक्टर-लोहा  शौर  इस्पात  कम्पनी

 प्रकीर्ण  उपबंध  विधेयक
 ter  tie

 Chairman  It  will  be  proper  if  you  reach  at  consensus.

 श्री  alo  एम०  स्टीफन :  विरोधी  दलों  का  कोई  भी  सदस्य  यह  मानने  के  लिए  तेयार  रहीं है  कि

 इसके  लिए ara  की  बैठक  का  समय  बढ़ाया  जाये

 at  बोज  पटनायक  :  अ्रभी  बजट  पर  भी  चर्चा  होनी  विपक्ष  को  सरकार  की  कठिनाई  को

 समझना  चाहिए  और  भ्रपना  सहयोग  देना  जब  सरकार  कोई  विधेयक  पेश  करती  है  तो  झ्राप

 उसका  विरोध  कर  सकते  उस  पर  चर्चा  कर  सकते
 किन्तु  इस  तरह  सभा  की  कार्यवाही  को  नहीं

 रोकना

 कि  जब  सरकार  सोचता  ज  fe  कोई  मह श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  सामान्य  प्रथा  यह  महत्वपूर्ण
 मामला  => ्र  जिसे  उसी  दिन  निपटाया  जाना  चाहिए  तो  फिर  सरकार  को  विपक्ष  से  भी  विचार  विमर्श

 करना  या
 इसे

 कार्य  मंत्रणा  समिति  के  समक्ष  लाया  जा  सकता  a @  ।  हम  दर  से  बठन  के

 लिए  कहा  जा  रहा है है  जबकि  हमारे  अझ्रधिकांश  सदस्य  जा  चुक  यदि  सरकार  इसे  भ्रत्यघिक  महत्वपूर्ण

 समझकर  इसे  बजट  से  पहले  ही  पारितਂ  कराना  चाहती  हैः  ता  उसके  भी  तरीके  हैं  जैसा  कि  संसद  में

 होता  रहा  जब  ग्रग्रिम  रूप  से  बता  दिया  जाये  कि  देर  से  बैठना  है  तो  फिर  ठीक  ऐसी  व्यवस्था

 अग्रिम  रूप  से  कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 aura  महोदय  में  देखना  चाहता  हूं  कि  समझौता  होता  है  या

 श्री  श्रो०  ato  श्रलगेशन  :  नहीं  श्रीमान  जी  हम न  कह  रहे

 भी  बीजू  पटनायक :  मेरा  ्रनरोाध  >
 कि  जन्न  तक @  विधेयक  पारित  न  हो  तब  तक  क

 लिए  समय  बढ़ा  दिया  जाये

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  फिर  तो  हम  बाहर  चले  इस  तरह  श्राप  कैसे  सहयोग  कर  सकते

 श्री  बीजू  पटनायक  *  सरकार  को  इसे  aaa  दिन  के  लिए  स्थगित  करने  में  कोई  श्रापत्ति  नहीं

 किन्तु  बहुत  अन्तर  पड़  रहा  राष्ट्रपति  के  धन्यवाद  प्रस्ताव  चर्चा  पर  तीन  दिन  लग  जायेंगे  ।

 उसके  पण्चात  बजट  भी  पारित  करना
 ह

 श्री  अ ०  alo  श्रलगेशन  दि  सरकार  इस  मामले  में  गंभोर  होती  तो  उन्होंने  इस  विधेयक  को

 प्राथमिकता  देनी

 श्री  बोजू  श्रीमान  जी  सरकार  को  यह  पता  नहीं  था  कि  इस  बात  पर  अनावश्यक  रूप

 से  इतना  वाद  विवाद

 श्रीमती  पार्वतो  कृष्णन  :  tar  पहले  ही  कर  दिया  जाना  चाहिए  था  हम  इसे  एक  उदाहरण  नहीं
 बनने  ऐसा  कभी  नहीं  zat  यदि  कार्य  मंत्रणा  समिति के  समक्ष  यह  बात  रख  ली  होतीं  तो

 वह  इसके  लिए  कुछ  निश्चित  समय  निकाल

 बोज  पटनायक :  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  तो  2  का  समय  दिया  था  ।  किन्तु  कुछ

 समय  अन्य  बातों  ने  लें  लिया

 (Shri  Larang  Sai)  :
 Mr.  Chairman  this  Bill  should  be  passed  today  itself.  If  the

 want Hon  members  ह  अ  क  the £  time  be  can
 extended.
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 Public  Sector  Iron  and  Steel  Companies
 (Restructuring)  and  Miscellaneous  Provisions  Bill  Phalguna,

 1899  (Saka)

 सभापति  मैं  जानना  चाहता  ह  कि  सभा
 की  इसमें

 क्या  राय  क्या 7  बजकर
 5  मिनट

 तक  बेठा  जाये

 श्री  AMtowAo  स्टीफन :  नहीं  ॥

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  t

 समापति  इस  पक्ष  की  क्या  राय  है  ?

 श्री  बोजू  पटनायक :  हां  समय  बढ़ाया

 समापति महोदय  :  सभा  का  समय  बढ़ाकर  7  बजकर  5  मिनट  करना  होगा

 श्री  सी०  एम०  झप इस  तरह  सभा  की  राय  कैसे  जान  सकते  वे  कहते  हैं

 शर  हम  नहीं कह  रहे  श्राप  बिना  सुचना के  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान के  लिए  नहीं
 रख  सकते

 यह  बड़ी  दुर्भाग्य  पूर्ण  बात  हैਂ **

 प्रो ०  पी०  ate  मावलंकर  :  हमेशा  यह
 प्रथा  रही  है

 कि
 जब

 कभी  सभा  का  समय

 बढ़ाना  हो  तो  संसदीय  कार्य  मंत्री  या  उसके  साथी  विपक्ष  विभिन्न  नेताश्रों  से  विचार  विमर्श

 करते  किन्तु  इस  तरह  नहीं  किया  जा  रहा  श्राप  कहते  हैं  कि  सात  बजे  तक

 हमारे  भझ्रपने  कछ  कार्य  हमें  कु छ  बीठकों  जाना  हम  इस  तरह  सात  बजे  तक  नहीं  बैठ  सकते  |

 मेरा  अनुरोध  है  कि  इसतरह  की  प्रक्रिया  को  न  श्रपनाया  सभा  समय  बढ़ाने  से  सचिवालय

 के  कर्मचारियों  को  भी  परेशानी  होती

 सभापति  कृपया  झपनी  ही  बात  पर  मत  कोई  fig  ले  लीजिए  |

 श्री  सी०  एम०  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मौखिक  रूप  से  कोई  प्रस्ताव

 सभा  के  मतदान  के  लिए  नहीं  रख  इसके  लिए  भी  कोई  निश्चित  प्रक्रिया  है  ।  प्रस्ताव

 कहां है  ?

 Shri  Larang  Sai  :  I
 request

 all  the  friends  to  agree  to  sit  late.  This  is  an
 important Bill.

 श्री  सो०  एम०  स्टीफन  :  श्राप  प्रस्ताव  इस  रूप
 में  पेश  नहीं  कर  सकतेਂ *  '  *'  )

 के  #  क  #  eee
 सभापति  महोदय

 :  मैं  सभा  की  राय  के  अनुसार  चलूंगा  झाप  जैसा  चाहें  करें

 ( Seeqerret |

 श्री  सो०  एम०  हमने  इन्कार  कर  दिया  झ्राप  डिविजन  की  बात  कैसे कर  सकते  हैं

 श्री  बीजू  पटनायक
 :  महोदय  जनता  पार्टी  इस  तरह  का  कोई  उदाहरण

 स्थापित  नहीं  करना  चाहती  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  किसी  तरह  से  हम  देर  तक  बैठने  के  सहमत  हो
 जाय

 सी०  एम  हम  ऐसा  नहीं  करेंग ।

 at  बोजूपटनायक :  मैं  ग्रापसे  बात
 नहीं  कर  रहा

 *
 )

 at  सो०  एस०  स्टोफन  att  हमें  लोकतस्त्र  के  सिद्धांत  मंत  सिखाइये
 ‘++
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 23  1978  पब्लिक  सेक्टर-लोहा  इस्पात  कम्पनी  (  पुनर्संरचना )
 तथा  प्रकीर्ण  उपबंध
 $$

 सकी
 श्री  att  पटनायक  भा  अपक  | चिल्ला  सकते

 श्री  ato  एम०  चिल्लाना  शुरू  मैंने  नहीं  किया  )

 सभापति  कृपया  श्राप  सब  बैठ  जाइए  झ्ौर  इस  तरह  इस  को  विवादग्रस्त  न

 बनाएं  ।

 श्री  बीजू  श्री  स्टीफन  के  सिवाय  बाकी  सभी  सदस्य  सहमत

 शो  alo  एम०  स्टीफन  :  मुझसे  बोल  रहे  हैं  संसदीय  कायें  मंत्री  को  नेताओं  के

 साथ  बात  करनी  चाहिए  ।  श्रौपचारिक  प्रस्ताव  पेश  किया  जाना

 Shri  Larang  Sai  Sir,  I  move  that  the  time  of  the  House  be  extended  by  one
 hour  and  5  minutes  on  Monday

 शी  ato  alo  श्रलगेशन  हम  इनकी  बातों  के  ग्राग  नहीं  झुकना

 श्री  बोजू  पटनायक :  हम  19  महीने तक  उनकी  जेलों  में  उनके  श्रादेशों  के  झुके  रहे  और
 वह  मंत्री  जीं  की  बात  के  बारे  में  इस  तरह  कह  रहे

 *
 )

 aarafa  मंत्री  जी  ने  प्रस्ताव  पेश  कर  दिया  क्या यह  सभा  को  स्वीकार्य है  ?

 wat  aN
 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  सोमवार  को  हम  केवल  एक  दि  जि  देर  तक  बठगन  कि  एक  घंटा  श्रौर

 5  मिनट

 सभापति  महोदय  :  wa  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  के  लिए  1  घंटा 5  मिनट  ही  रह  गए

 मेरा  ख्याल  है  fe  सब  सहमत  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  हाव |

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  शुक्रवार  24  1978/5  फाल्गुन  ,  1899  के  11  बज  तक

 के  लिए  स्थगित हुई  ५

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Friday,  February
 24,  1978/Phalguna  5,  1899  (Saka)
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 यह  लोक  सभा  वाद-विवाद
 का  संक्षिप्त  संस्करण  है श्र  इसमें  भ्रंग्रेजी/हिन्दी  में

 दिये
 गये

 भाषणों  श्रादि का  feral  श्रंग्रेजी  में  श्रनुवाद है  ।

 translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debates  and  contains  Hindi,

 English  translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi]
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